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 अ्क  14,  30  1976/8  1898
 (we)

 No.  14,  Monday,  August  30,  1976/Bhadra  8,  1898  (Saka)

 विषय  SUBJECT  पृष्ठ  [22985

 ee प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  Oral  Auswers  to  Questions

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  622,  263  त्रौर  Starred  Questions  Nos.  262,  263  and  265

 265  से  272  to  272  बन्ना

 Written  Answers  to  Questions  नन प्रश्तों  के लिखित  उत्तर

 तारांकित प्रश्न  संख्या  264  प्रौर  273  Starred  QueStions  Nos.  264  and  273  to

 281  *  17-24 से  281

 ग्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  1904  से  Unstarred  Questions  Nos.  1904  to  2063  .

 2063

 Queszion  of  Privilege  re.  News  ] tateਂ  साप्ताहिक  में  प्रकाशित  एक  em

 एपल
 समाचार  के  सम्बन्ध  में

 111 -  Weekly  112

 faatz  का  प्रश्न

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  Papers  Laid  on  the  Table  12-20

 वित्तीय  समितियां  (1975-76)--  Financial  Committees  review  120

 एक  समीक्षा

 लोक  लेखा  Public  Accounts  Committee—

 225 वां  ्रौर  228aT  121 225th,  226th  and  228th  Reports  presented

 प्रतिबेदन--प्रस्तुत  किये  गये

 सभा  पटल  पर  गये  1-1 |  सम्बन्धी  Committee  on  Papers  Laid  on  the  Table—

 तीसरा  प्रतिबेदन--प्रस्तुत  किया  गया  Third  Report—presented  1ar

 लाभ  के  पदों  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  Joint  Committee  on  Offices  of  Profit—

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  गया  Nineteenth  Report  presented  121

 Constitution  (Thirty-second  Amendment) संविधान  (  विधेयक
 Bill  ह  ज

 किसी  नाम  पर  श्रंकित  यह--इस  बात  का  द्योतक  हूँ  कि  प्रश्न  को  सभा

 वास्तव  म  पूछा
 में

 उस
 सदस्य  ने

 The  sign  न  marked  above  the  name  of  a  Member  indicates  that  the  question Was  actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.

 (i)
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 of  Joint  Committee
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 Shri  Hari  Singh  126 arr  हरी  fag
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 खण्ड 2,  1  Clauses  2,  3  and  1  द  29-30
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 Ment)  R11

 131

 विचार  करने  का  Motion  to  consider—

 श्री  प्रोम  मेहता  Shri  Om  Mehta  131-32)

 श्री  दशरथ  देव  Shri  Dasrathas  Deb

 श्री  Sto  बसमतारी  Shri  D.  Basumatari

 थी  कमला  मिश्र  ‘THT  Shri  K  MA  ‘Madhukar

 श्र  Shri  Subodh  Hansda wii  रुगना  135
 श्री  जगन्नाथ  राव  Shri  Jagannath  Rao

 श्री  रामसहाय  पाण्डेय  Shri  R.S.  Pandey
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 SUBJECT  qe  [Paces fauna

 Shri  Venkatasubbaiah  137 श्रीं  पी  ०
 बेंकटा  सुन्बैया

 Shri  M.C.  Daga श्री  मूलचन्द  डागा

 Shri  Giridt  ar  Gomango  138 श्री  गिरिधर  गोमांगो

 सरदार  cay  fag  सोखी  Shri  Swaran  Singh  Sokhi

 han
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 केरल  विधान  Kerala  Legislative  Assembly  (Extension  of

 Duration)  Second  Amendment  Bill
 दूसरा  संशोधन

 विचार  करने  का  Motion  to  consider—

 डा०  वी०  Vo  सैथद  मुहम्मद  Dr.  V.A.  Seyid  Mubammad  143

 श्री  समर  मुखर्जी  Shri  Samar  Mukherjee
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 लोक  सभा  ग्यारह  बजे  र/मवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 YEA  महोदय  पीठासीन  हुए
 MR.  SPEAKER  in  the  Chair

 seat  के  मौखिक उतर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 AHL  निगमों  का  स्थापित  किया

 262.  थ्री  रानेन  सेन  :  क्या  ofa  श्र  सिंचाई  मंत्री  भ  बताने  की  करेंगे  कि  :

 (#)  सरकार  ने  किसानों  के  लिए  भण्डार  जमा  करने  हेतु  भाण्डागा'रण  निगम

 स्थापित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  त्रोर

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों  को  निदेश  दिये  हैं  कि  इस  मामले  को  प्राथमिकता

 दो

 gfe  ctx  लियाई  मंख्राखय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  (®)  ae

 (a)  एक  विवरण  सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है

 विवरण

 WIIST AT TF  fara  1962  के  उपबन्धों  के  एक  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम

 mie  16  राज्य  भाण्डागार  निगम  स्थापित  किये  गये  हैं  ये  भाष्डागार  निगम  उपयुक्त  स्थानों  पर

 गोदाम  र३/घिग्रहण  करते
 हैं  पौर  उनका  निर्माण  करवाते हैं

 ्रौर  सहकारी  समितियों

 are  अरन्य  संस्थानों  द्वारा  भण्डारण  के  लिए  लाई  गई  घाषि  कृषि  श्रौजार

 श्र  भ्रंघिसुचित  जिन्सों  का  भण्डारण  करते  इन  aroeraret  का  उपयोग  किसानों  के  garar

 विभिन्न  जमाकर्ताश्रों  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 1752  एल०



 Oral  Answers  August  30,  1976

 काणा

 2.  भण्डारण  स्थान  बनाने  की  ग्रावश्यकता  के  मौजदा  संदर्भ  में  केन्द्रीय  श्रौर

 राज्य  सरकारों  द्वारा  भण्डारण  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  ठोस  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 डा०  रानेन  सेन  :  इस  विवरण  में  बताया  गया  है  कि
 एक़  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  तथा  16

 राज्य  भाण्डागार  निगम  स्थापित  किये  गये  पता  चला  है  हमारे  देश  में  श्रनेक  का  रणों  से  लाखों

 टन  खाद्यान्न  प्रतिवर्ष  नष्ट  हो  जाता  हमारे  देश  के  लाखों  गांवों  में  खाद्यान्न  तथा  दरारों  फसलें

 पैदा  होती  है  भाण्डागार  निगमों
 ar

 कया  क  है  ?  वें  इन  सब  का  कसे  प्रबन्ध  करते  हैं
 ?

 कया  किसी  राज्य  ने  बहुत  से  गांवों  में
 भाण्डाग्रार  चलाने  प्रारम्भ  कर  दिये  हैं  ?

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  aa  यह  समझना  श्रावश्यक  है  कि  ये  तीन  प्रकार  के

 संगठन  &  :  केन्द्रीय  भाण्डागा र  राज्य  भाण्डागार  श्रौर  सहकारी

 विपणन  संगठन ।  इन्हें  ग्राम्य  शर  ताल्लुका  स्तर  पर  भण्डारण  की  सुविधाएं  उपलब्ध  करनी

 चाहिंएं  ।

 जहां  तक  इनके  कार्यकरण  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  का  संचा ९  की  दृष्टि  से

 श्रौर  खाद्य  एवं  wey  वस्तु्नों  की  व्यवस्था  करने  की  दृष्टि  से  अखिल  भारतीय  महत्व  के  स्थानों  पर

 भण्डारण  की  व्यवस्था  करना  सुस्पष्ट  निर्धारित  कार्य  राज्य  भाण्डागार  निगम  को  जिला  स्तर

 तथा  राज्य  के  महत्वपूर्ण  स्थानों  पर  भण्डा  रण  की  व्यवस्था  करनी  चाहिएं  |  सहकारी  विपणन  संगठनों

 को  गांव  एवं  ताल्लुका  स्तर  भण्डारण  की  सुविधाएं  उपलब्ध
 करनी  चाहिएं  |  भण्डारण  सुविधाश्रों

 की  व्यवस्था  का  मुख्य  विभाजन  है  ।

 डा०
 रानेन

 सेन  :  मुझे  यह  तो  पता  नहीं  है  कि  कया  sey  राज्यों  के  गावों  में  भी  ऐसी  ही
 प्रणाली  है  ।  लेकिन  हमारे  गांवों  में  प्रणाली  हैਂ  जहां  किसान  झपने  wae  का  भण्डार  करते

 है  यहां  गांव  का  फालतू  अ्रनाज  का  ही  भण्डार रखाਂ  जाता  है  एक  प्रस्ताव  के  बारे में  समाचार  पत्रों  में

 BATAary, THT fee  हुआ  है  अर  श्रो  ग्रग्रवाला  ने  : : (२६-21  दिया  है  कि  किसानों  को  धानी  दीਂ  जायेगी
 लेकिन  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  में  नितान्त  भिन्न  बात  कही  गई  है  जबकि  श्री  अग्रवाल  द्वारा
 दिये  गये  वक्तव्य  में  यह  बताया  गया है  कि  किसानों  या  ग्रामवासियों  को  धानी  दी  जायेगी  जिसमें
 व श्रपना  खाद्यान्न  दालें  श्रौर  wer  वस्तुएं  रख  सकते  है

 थी  श्ण्णासाहिब  पी०  fined  :
 वस्तुत  वक्तव्य  प्रश्न  ने  संदर्भ  में  ही  दिया  गया  श्री  भ्रग्रवाला

 था  किसी  श्रन्य  व्यक्ति  द्वारा  प्राम  सभा  में  दिए  गए  वक्तव्य  के  सदभ  में  नहीं  ।  श्रत  मैंने  प्रश्न
 का  उत्तर देने

 का  प्रयास  किया  है  ।  जहां  तक  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाये  गये  प्रश्न  व  सम्बन्ध  है
 किसानों  को  धानियां  उपलब्ध  कराना  भारत  सरकार  की  नीति  है  ।  ये  धानियां  rat  या  सीलन  रोधी

 होनी  चाहिये  ।  श्रब  तो  गैरसरकारी  श्रौर  सरकारी  दोनों  ही  क्षेत्रों  में  इनके  निर्माता  हो  गये  हैं  ।
 भारत  सरकार  ने  fers  बैंक  के  aaa  मामला  रखा  है  कि  किशानों  को  बैक  ऋण  fear  जाप  हम  तो
 इस  प्रयोजन  के  नीति  ही  बना  स  कते  हू  ।  aah  कार्यात्वयन  का  प्रश्न  पैदा  ear  है  मैं
 माननीय  सदस्य  की  चिता  को  महसुस  क  Cig  कि  हमें  इसदेश  के  विशाल  क्षेत्रों  में  यह  कार्य  करना

 श्रीमती  पावंतो  wer  :  भारी  फसल  को  द दृष्टि  में  रखते  हुए  श्रौर  हमारे  सम्मुख  विद्यमान लक्ष्यों  को  दघ्टि ्  में  रखते
 हुए  wat  महोदय  ने

 श्रपनी  व्यवस्था  के  बारे  में  ही  बताया  लेकिन  ट
 कल्पना  मात्र  ही  प्रतीत

 यह ज
 होती  है  क्योंकि  उन्होंने  vat  कहा  है  कि  we  यह  कायें  करना  चाहिये  ।  मैं

 नेना  चाहती  हूं  कि  ये  भाण्डागार  निगम  faierrayt  को  किस  रूप  में  भण्डा  रण  सुदिधायें  प्रदान 4
 2



 8  1898  )
 मौखिक  उत्तर

 कहा

 करेंगे  ।  क्योदि  दिये  गये  उत्तर  का  सम्बन्ध  केवल  खाद्यानों  से  ही  नही है  ।  मूंगकलों  श्रादि

 जैसी  भ्रन्य  फरलो  वग  क्या  होगा  ?  भाण्डागार  निगमों  की  व्यवस्था  में  छोटे  किसानों  ate  ग्रामीण

 जनता  को  ये  सुविधाएं  प्रदान  wea  हेतु  क्या  कल्पना  की  जा  रहो  है  जिससे  वे  श्रपनी  वस्तुओं  का

 भण्डार  वार  सके  ?  भण्डारण  को  सबसे  बड़ी  समस्या  है  aie  कभी  कभी  तो  उन्हें  पपनी  फसल  बहुत

 गाम  दामों  पर  बेचनी  पड़ती  है  क्योंकि  उनके  पास  भण्डा
 रण

 की  सुविधाएं  नहीं  हूँ  ।  क्या  यह  संकल्पन

 या  योजना  तैयार  हो  गई  है  या  श्र्भी  तवा  यह  fear  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यहीं  जानना

 चाहती  हूं  ।

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  fat  :  खेद  मंत्री  महोदय  मेरी  बात  नहीं  समझ  पाये  हैँ  ।  सरकार

 की  नीति  तो  बहुत  स्पष्ट  है  हम  पब  विसानों  को  भण्डार  बताने  का  नहीं  दे  रहे  हैं  मुद्रास्फीति

 को  रोबाने  के  लिये  ही  यह  कदम  जानबूझ  कर  उठाया  जा  रहा  है  हम  केवल  सरवारी  क्षेत्र  के  संगठनों  को

 खरीद  वरने  वा  प्रोत्साहन  दे  रहे  हें  ale  जो  सुविधाएं  भाण्डागार  निगमों  द्वारा  दी  जा  रहो  है  उनवरं

 उपयोग  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम ही  कर  रहे  हैं  इन  निगमों  द्वार  उपलब्ध  की  जाने  वाली  81

 प्रतिशत  क्षमता  का  सरवर  द्वारा  प्रत्यायोजित  एजेंसियां  ही  उपयोग  वर  रही  हैं  ।  भ्रभी  तो  इसी  पहलू

 पर  बल  दिया  जा  रही  है  ।  लकिन  जब  हमारा  उत्पादन  अ्रौर  बढ़  जायेगा  तो  हम  किसान  स्तर  पर

 भी  यह  व्यवस्था  करेंगे  ।

 भी  कृष्ण  चन्द्र  great  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  वि  कुल  भण्डा रण  क्षमता  कितनी  है  are  कुल

 |  उपज  कितनों  भाण्डागार  निगमों  की  वर्तमान  क्षमता  को  देखते  हुए  कितने  प्रतिशत  उपज  का

 भण्डार  frat  जा  सकता  दूसरे  1978  तक  कुल  कितने  प्रतिशत  उपज  का  भण्डार  हो  जायेगा  ?

 शो  श्रण्णासाहिब  पी०  fart  :  भारतीय  खाद्य  केन्द्रीय  भाण्डारगार  निगम  तथा  राज्य

 भाण्डागार  निगमों  तीनो  एंजेन्सियों  को  क्लूल  भण्डारण  क्षमता  198  लाख  मीटरी  टन  है  ।  यह

 सहकारी  निकायों  की  क्षमता  से  श्रलावा  है  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  पिछले  वर्ष  भारी  फसल  होने  से  हमारे  देश  में  wa  श्राधिक्य  की  समस्या

 पैदा  हो  गई  है  ।  उड़ीसा  के  कोरपूर  जिले  में  चावल  की  भारी  फसल  हुई  है  are  urfeardy  किसान

 साप्ताहिक  पैंट
 में  अरपना  धान  बेचने  जाते  है  क्योकि  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  भण्डारण

 की  पर्याप्त  क्षमता  नहीं  इसीलिये  श्रादिवासी  किसानों  को  श्रपना  धान  बहुत  कम  दामों  पर  बेचना

 पड़ता  है  म  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  केन्द्रीय
 सरकार

 ने  राज्य  सरकारें  को  निदेश  जारी  किए

 हे  कि  वे  अपनी  भण्डारण  क्षमता  बढ़ायें  |

 भरो  wrnrattza  पी०  firs  :  हमने  इस  मामले  पर  योजना  श्रायोग  के  साथ  विचार  fers

 किया  है  ।  योजना  sat  ने  इस  प्रयोजन  के  अंगले  दो  वर्ष  के  लिये  हमें  40  करोड़  सपये  का

 fauaa  विया  है  ।  यह  राशि  इस  वर्ष  के  लिये  दी  गई  20  करोड़  रूपये  की  राशि  के  श्रालावा  है  ।  हमें

 झाशा  है  इन  एजेन्सियों  के  पास  प्रतिवर्ष  दस  से  15  लाख  मीटरी  टन  की  श्रतिरिक्त  भण्डा रण  क्षमता

 हो  जायेंगी  ।

 Shri  Bibhuti  Mishra :  Two  kinds  of  foodgrain  15  produced.  Foodgrains  like  paddy
 will  not  destroy  even  if  it  is  kept  in  storage  for  ten  years,  whereas  wheat,  gram,  maize  etc,  are
 eaten,  up  by  rodant.  I  want  to  know  from  the  hon.  Minister  whether  the  syloes  being
 manufactured  by  the  Central  Government  could  be  scientifically  dendcpped  in  such  a
 way  so  that  the  foodgrains  stored  there  will  not  be  destroyed  for  a  particular  perlods  ?  -Simi-
 larly  has  any  directions  been  issued  to  the  State  Governments  and  Cooperative  Societies  regard~-
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 ing  method  being  adopted  for  storage  of  foodrains.  It  is  a  fact  that  various  state  have  incurred
 losses  in  storage  of  foodgrains.  The  hon,  Minister  of  Agriculture  has  repeatedly  stated  that
 Government  would  purchase  foodgrains  offered.  But  I  want  toinform  you  that  only  last
 year  Government  of  Bihar  had  repressed  its  inability  to  purchase  entire  quantity  of  wheat.
 The  hon.  Minister  had  taken  up  the  matter  wi  Government  of  Bihar  in  this  regard.  Now
 the  question  is  whether  Central  Government
 to  store  foodgrains  on  scientific  basis.

 »  State  Governments  and  Cooperatives  are  able

 Mr.  Speaker  :  Thehon.  member  want  to  know  whether  you  have  issued  any  directive
 to  have  modern  scientific  storage  facilities.

 थ्री  श्रण्णासाहिब  पी०  fare  ४  यहां  निदेश  जारी  करने  का  प्रश्न  नही  है  ।  हम  तो  राज्य

 were  से  atte  परते हैँ  ।  मैं  माननीय  सदस्य  की  चिता  को  समझता  न्  गत  एक

 में इस  क्षेत्र  में  मुख्य  fate  भण्डारण  सुविधाश्रों  के  बारे  में  ही  हुआ  है  ।  हुम  श्राधुनिक  भण्डारण

 सुचिध  at  at  विकास  करने  का  प्रयास  कर  रहे  है  जिन  से  ware  में  नही  सील  एवं

 नमी  नहों  भरायेगी  ।
 यधापि  हमारी  श्रावश्यकताश  की  तुलना  में  हमारे  पास  बहुत  कम  स्थान  a,

 फिर  भी  हमने  ग्मूचे  देश  भर  में  विशालਂ  भण्डारण  सुविधाएं  बना  ली  हैं  इससे  जो  होनी  हुई

 है  वह  ws  प्रतिशत  से  भी  कम  है  ।  लेकिन  मैं  वर्तमानਂ  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  बता  सकता

 रूई  कों  कमी

 263.  श्री  नवल  किशोर  fee : ear eta ale क्या  कृषि  श्रौर  सिंचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 देश  में  रूई  की  कमी  के  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या
 कार्यवाही  की  गई

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  finz2)  :  तथा  (@)

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 faa

 देश  में  कपास  की  वर्तमान  कमी  के  लिए  दो  मुख्य  उत्तरदायी  बातें  ये  हैं  ——

 (i)  af  1975-76  के  मौसम  के  दौरान  कपास  के  उत्पादन  में  कमी  झौर

 (ii)  पिछले  मौसम  की  तुलना  में  मिलों  द्वारा  कपास  की  खपत  में  लगभग  4  लाख  गांठों

 की  वृद्धि  ।

 उद्योग  की  मांग  पुरी  करने  के  लिए  प्रमुख  कपास  उत्पादक  राज्यों  में  सघन  कंपास  ज़िला

 कार्यक्रम  की  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  क्रियान्वित  करके  चालू  मौसम  के  दौरान  कपास  का  उत्पादन

 बढ़ाने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  इसके  साथ-साथ  हरियाणा  महाराष्ट्र  राज्यों  में

 समेकित  विश्व  बैंक  कपास  परियोजना  भी  शुरू  की  गई  है  ।  इसके  कपास  की  2  लाख  गांठों  को

 शीघ्र  प्रायात  करने  का  भी  कार्यक्रम  है  ।

 aft  नवल  किशोर  fag:  वक्तव्य के  भाग  के  सम्बन्ध में  मैं  यह  पूछना  चाहता हूं

 1975-76 में  कपास  उत्पादन
 में  कमी  के  कारण

 क्या  इसका  कारण  जलवाय ुहै  था

 उत्पादकों  को  श्रपर्याप्त  समय  दिया  जाना  अथवा  नीति  का  अपर्याप्ति  क  दि  दिक  | —_— यन  है  ?
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 श्री  भ्रण्णासाहिब  पी ०  fart  :  इसके  लिए  कई  कारण  उत्तरदायी हैं  ।  पहली  बात  तो  यह  हैकि

 गुजरात
 श्र  महा  राष्ट्र

 में  भारी  वर्षा  के  कारण  वहां  व:पास  की  फसल  को  क्षति  पहुंची  |  दूसरी जहाँ  तक

 लम्बे  रेशे  वाली  कपास  की  बात  विपणन  सुविधाएं  भी  भ्रपर्याप्त  हैं  एक  बार  तो  कपास  का  मूल्य  किसान

 की  त्राशा  से  भी  afara  गिर  गया  उिःससे  प्रति  एकड़  फसल  में  कमी  हुई  है  ।  ऐसे  ही  विभिन्न  कारणों  से

 पिछले  वर्ष  उत्पादन  में  कुछ  कमी  हुई  ।

 श्री  नवल  किशोर  fag  :  ववतव्य  के  भाग  के  बारे  में  मैं  यह  पुछना  चाहता  हूं  कि  किन-किन

 देशों  से  कपास  का  ग्रायात  किया  जयेगा  शौर  हम  कब  तक  लम्बे  प्रौर  छोटे  रेशे  वाली  कपास  के  उत्पादन

 में  ग्रात्म-निभर  हो  जायंगे  ?

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  fare  :  हम  सुडान  ग्रौर  faa  से  श्रायात  करते  हैं  ।  पर  हमारी  कु

 की  तुलना  में  श्रायात  की  मात्रा  नगण्य  है  ।  उदाहरण  के  लिए  हमारे  कपड़ा  उद्योग  को

 जरूरत  75  लाख  गांठों  की  है  लैकिनं  हम  केवल  गांठ  ही  श्रायात  करते  हैं  ।  अपनी  श्रावश्यकताशों

 को  पुरा  करने  के  लिए  हमारे  देश  में  उत्पादन  की  पुरी  क्षमता  है  ।  जलवायु  तथा  विपणन  सम्बन्धी  afs-

 नाइयां  यदि  न  होतीं  तो  हम  अपनी  श्रावश्यंकताओं  विशेषकर  लम्बे  रेशे  वाली  कपास  की  जरूरतों के

 लिए  पर्याप्त  उत्पादन  कर  लेते  ।

 श्री  एस०  दासाणो  :  पांचवीं  योजना  में  प्रतिवष॑  80  लाख  गांठों  उत्पादन  का  लक्ष्य

 रखा  गया  था  लेकिन  हमारा  उत्पादन  72  लाख  गांठो  से  ऊपर  नहीं  हो  पाया  ।  80  लाख  गाँठों  की

 का  अनुमान  किस  प्रकार  लगाया  गया  है
 ?  कमी  के  क्या  कारण  हैं  भ्रौर  लक्ष्य  की  प्राप्ति

 हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ताकि  प्रति  एकड़  उपज  बढायी  जा  सके  ?

 eft  wot  साहिब  पी०  fired:  पांचवीं  योजना  में  80  लाख  गांठों  का  लक्ष्य  रखा  गया  था

 यदि  परिस्थितियां  ठीक  रहे  तो  हम  इसे  पुरा  कर  सकते  हैं  ।  जहां  तक  प्रति  एकड़  उपज  का  प्रश्न  देंश  के

 कई  भागों  में  जहां  जलवायु  तथा  नमी  सम्बन्धी  परिस्थितियां  ठीक  विश्व  के  कई  श्रन्य  देशों  से  अधिक

 उत्पादन  होता  है  ।  पर  जहां से  श्री  वसन्त  साठे  प्रारे  वह  क्षेत्र  वर्षा  पर  निभेर  है  प्रार  वहां  उपज  कम  है  |

 सिचाई  के  साधन  उपलब्ध  होने  पर  हमारा  कंपास  उत्पादन  विश्व  के  अन्य  प्रदेशों  की  उपजे  की  तुलना

 में  ठीक  बठता  है  ।

 श्रीमती  मुकुल  बनर्जी  :  क्या  बात  ठीक  है  पिछले  वर्ष  गुजरात  प्रौर  महाराष्ट्र  के  कुछ  भागों

 में  भण्डा रण  की  उचित  व्यवस्था  के  श्रभाव  में  काफी  कपास  खराब  हो  गई  ?

 श्री  झण्णा  साहिब  पी ०  fata  :  माननीय  सदस्य  की  ज्यनकारी  ठीक  नहीं  ।  महाराष्ट  में  कई

 जगह  श्ाग  लगने  के  समाचार  मिले  थे  |  वहां  एकाधिकारी  फसल  खरीद  रहे  थे  ate  उत्पादन  को  हानि

 पहुंचाने  के  प्रयटन  हो  रहे  थे  |  भण्डा रण  की  कमी  वाली  बात  वहां  नहीं  थी  |

 श्री  पी०
 वेंकटासुब्बया :  ग्रायात  से  बचने  के  लिए  श्रौर  इस  तथ्य  को  देखते  हुए  कि  हमारे  देश  में

 कपास  का
 उत्पादन  विश्व  के

 कई
 अन्य  भागों  के  उत्पादन  के  मुका  बले  में  ठी

 क  क्या  सरकार  उत्पादक  में

 सुरक्षा  की  भावना  पैदा  करेगी
 ?

 क्या  सरकार  लंम्बे  रेशे  और  छोटे  रेशे  की
 कपास  का  न्यूनतम  मूल्य

 निर्धारित  करेगी  ताकि  देश  कपास  के  उत्पादन  में  हो  सके  ?

 sit  साहिब पी  ०
 f: rq ~

 :
 मैं  कह  नहीं  सकता  कि  सरकार  क्या  निर्णय  लेगी  लेकिन  यह  एक

 उपाय  है  ।  मैं  माननीय  सदस्य  की
 इस

 बात  से  सहमत  हुं  कि  खाद्यान्न  की  तरह  कपास  भी  हमारे
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 लिए  aga  श्रावश्यक  है  ।  सरकार  को  कपास  का  मूल्य  निर्धारित  करना  होगा  ताकि  उत्पादकों  को  उचित

 कीमत  मिल  सके  ।  कपास  निगम  को  भी  विपणन  के  मामले  में  महत्वपुर्ण  भूमिका  निभानी  है  ।

 देश  में  निम्न  शौर  मध्यम  श्राय  वर्ग  के  लिए  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  मकानों  का  निर्माण

 *265.  श्री  एन०  श्रार०  aattcar  :  कया  निर्माण  श्रौर  श्रावास  मन्त्री  यह  बताने  की  कर्पा

 करगे  कि

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  देश  के  विभिन्न  भागों  में  निम्न  श्रौर  मध्यम  are  वर्ग  के  व्यक्तियों

 के  लिए  मकानों  का  निर्माण  करने  के  लिए  सहमत  हो  गया

 क्या  सरकार  के  संघ  राज्य  दिल्ली  में  मकानों का  निर्माण  करने  के  लिए  जीवन

 बीमा
 निगम

 को  कोई  भूमि  ग्रावंटिते  की  भ्रौर

 दिल्ली  में  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  कितने  मकानों  का  निर्माण  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है

 ate  मकानों  का  निर्माण  कब  तक  पुरा  क्रिया  जाना  है  ?

 निर्माण  और  श्रावास  मंत्री  एच०  Fo  ae  :  जीवन  बीमा  निगम  ने  देश

 के  विभिन्न  भागों
 में

 लगभग  11,100  टेनीमेन्ट  बनाने
 के

 बारे
 में  स्वयं  निर्णय किया  है

 ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  हाल  में  ही  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  बाह्मपथ  के

 दक्षिण  में  पटपड़गंज  क्षेत्र  में  मकान  बनाने  के  लिए  जीवन  बीमा  निगम  को  38  हेक्टेयर  भूमि  झ्ावंटित

 की  है  ।

 जीवन  बीमा  लिंगम  का  लगभग  5000  टेनीमेंटों  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  है  भर  इस

 परियोजना  का  चरणवार  लगभग  ती  न  वर्षों  में  पुरी  हो  जाने  की  सम्भावना  है  |

 श्री  एन०  प्रार०  वेकारिया  :  उत्तर  से  स्पष्ट
 है  कि  जो  11100  मकान  बनाये  जाने  हैं  उनमें  से

 सर्वाधिक  watt  5000  मकान  दिल्ली  में  बनाये  जायेंगे  ।  श्राप  राज्यवार  श्रांकड़े  दीजिये  न्या

 सरकार  उन्हें  बेचेगी  श्रथवा  ७०  fare  के  rare  पर  दिया  जायेगा  ?

 श्री  एच०  Fo  एल०  श्रहमदाबाद  भर  दिल्ली  में

 ऐसे  मकान  बनाने  का  प्रस्ताव है
 ।  हम  चाहते  हैं  कि

 जीवन  बीमा  निगम  झ्धिक  से  afta  लाभदायक

 भूमिका  निभाये  श्रगर  सदस्य  महोदय  चाहें
 तो

 मैं  उन्हें  विभिन्न  नगरों  के
 भी

 श्रांकड़े  दे  सकता  हं  ।  ये

 satie"  ofarrt  के  आधार  पर  झ्ावंटित  किये  जायेंगे  |

 श्री  एन०  श्रार०  वेकारिया  :  गांवों  में  गरीबो  ale  बेघरवार  लोगों  जिनके  लिए  मकान

 बनाने  हेतु  राज्य  सरकारें  भूमि  का  श्रावंटन  कर  रही  ऋण  देने  के  लिए  सरकार जीवन  बीमा

 निगम  को  कोई  निर्देश  दे  रही  है  ।  क्या  इस  ऋण  पर  नाममात्र  ब्याज  लिया  जायेगा  ?

 6
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 श्री  एच ०  के०  एल०  भगत  :  जीवन  घीमा  निगम  की  श्रावास  निधि  को  उपयोग  दो  तरह से

 किया  जाना  है  ।  साव॑जनिक  प्रयोजनार्थ  श्रपने  मकान  बनाने  के  लिए  उन्होंने  एक  योजना  तैयार  की  है

 उनकी  निधि  ब्लाक  श्रनुदानों  के  रूप  में  राज्य  सरकारों  को  श्रावंटित  की  ऊाती है  ।  श्रावास  कार्यों  के

 लिए  श्रावास  बोड़  या  श्रन्य  श्रभिकरण  को  ऋण  देना  राज्य  सरकारों  का  काम  है  इस  बारे  में

 वे  ही  उचित  शर्तें  निर्धारित  करते  हैं  ।  जीवन  बीमा  निगम  की  निधि  में  से  शीर्षस्थ  सहकारी  समितियों

 को  भी  धन  दिया  जाता  जीवन  बीमा  निगम  निजी  व्यक्तियों  को  निर्माण  र  के  लिए  घन

 wat  देता  ।

 थी  वेकारिया  :  मेरे  प्रश्न का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।  क्या  सरकार  निगम  को  गरीब  बेघरभार
 व्यक्तियों  को  ऋण  देने  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धात्त  बनायेगी  ?

 श्री  एच०  झ्०  एल०  भगत :  मैंने कहा  है  कि  निगम के  ऋण  राज्य  सरकारों या  सहकारी

 समितियों  को  दिये  जाते  हैं  ।

 इन
 ऋणों  का  वितरण  सरकारों  का  हदी  उत्तरदायित्व  है  ।

 Shri  Arvind  M.  Patel  5  Sir,  may  I  know  the  response  to  the  your
 scheme  introduced  on  1-5-1976  in  Ahmedabad  by  L.I.C.  for  their  policy  Whether
 Govt.  propose  to  introduce  this  Scheme  in  other  big  cities  also  ?

 श्री  एच ०  Fo  एल०  भगत  :  त्रभी  कुछ  कहना  मेरे  लिए  सम्भव  नहीं  ।

 Shri  R.S.  Pandey  :  1115  laudable  that  11,000  tenements  have  been  constructed.But
 in  certain  areas  the  ratio  of  tenements  is  much  less  in  proportion  to  the  number  of  industria
 workers  living  there.  May  I  know  the  reasons  therefor  and  whether  due  attention
 will  be  given  to  other  areas  also  ?

 eft  एच०  Ho  एल०  भगत
 :

 ये  11,100  टेनामेंट  थे  वे
 हैं  fsarat  निगम  स्वयं  निर्माण

 करेगा  ।  इसके  अलावा  निगम  ने  1976-77  तक  235  करोड़  रुपये  राज्य  सरकारों  को  दिये  हैं  ।

 इनमे  1976-77  के  वर्ष  के  लिए  117.0  75.0  करोड़  रुपये  भी  शामिल  हैं  ।  इसके  भ्रतिरिक्त  विभिन्न

 शीषस्थ  समितियों को  भी  धन  दिया  जाता है  ।  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  ये  11,100  टेनामेंट  बन  चुके

 हैं  |

 डा०  कलास  :  नगरीय  भूमि  afro  सीमा  श्रधिनियम  पास  किये  जानें  के  बाद  से

 सहकारी  समितियों  के  भ्रन्तगंत  बनाये  गये  मध्यम  ae  वर्ग  के  मकानों  के  लिए  निगम  द्वारा  ऋणों

 के  लिए  धन  नहीं  दिया  गया  है  ।  सहकारी  समितियां  प्रतीक्षारत  हैं  क्योंकि  ये  इमारतें  काफी  पहले  से

 बनी  पड़ी  हैं  ।

 maa
 महोदय

 :
 क्या  ये  निम्न  तथा  मध्यम  ate  वर्ग  के  लिए  हैं  ?

 डा०  कलास :  जी
 ये  बम्बई

 के  चेम्बूर  क्षेत्र  में  निम्न  तथा  मध्यम  श्राय  वर्ग  के  लिए  हैं  ।

 श्री  एच०  Fo  एल०  भगत  माननीय  सदस्य  बम्बई  में  कुछ  परियोजनाओं  के  बारे  में

 पूछ  रहे  यदि  वह  श्रौर  जानकारी  संक्षेप  में  दें  तो  मैं  इस  मामले  की  जांच  कर  सकता
 gt

 Shri  K.  M.  Madhukar  ६  This  fundis  given  by  L.I.C,  May  I  know  the.  amount  out  of
 it  given  to.Bihar  and  West  Bengal  Governments  and  how

 and  whether  they  are  being  implemented  properly  2
 any  schemes  havé  beetj  formulated
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 थी  एस०  कण  एल०  भगत  :  ag  बिहार  सरकार  को  झ्रावंटित  राशि  के  बारे  में  पुछ  रहे

 मेरे  पास  सभी  राज्यों  के  थ्रांकड़े  यदि  सदस्य  महोदय  चाहें  तो  मैं  उन्हें  ये  ates  fast  रूप

 से  दे  सकता  हुं  ।  वर्ना  यहां  सभी  राज्यों  के  बारे  में  प्रश्न  पूछे  जा  सकते  हैं  ।

 उद  सम्बन्धी  ग  जराल  समिति  का  प्रतिबंदन

 "266.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  समाज  कत्य/ण  श्रौर  asta  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगें  कि

 क्या  उर्दू  सम्बन्धी  गुजराल  समिति  ने  श्रपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया है

 यदि  तो  उसकी  सिफ़ारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम

 यि

 क्या  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी
 ?

 समाज  कत्याण  शौर  तथा  संस्कृति  मन्त्री  (sito  नसल  :
 जी

 भोर  सिफ़ारिशों  को  कार्यान्वित  करने  ate  रिपोर्ट  को  सभा  पटल  पर  रखने

 का  रिपोर्ट  पर  विचार  करने  ae  उसकी  पर  निर्णय  लेने  के  बाद  ही

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी
 :

 कया  मैं  जान  सकता  हुं  कि  श्री  गुजराल  द्वारा  यह
 प्रतिवेदन  क कब

 प्रस्तुत
 किया  गया  इसकी  मुख्य  बातें  हैं  श्रौर  सरकार  इसे  कब  तक  स्वीकार

 प्रो ०  न्द्ल ्  प्रतिवेदन  8  75  को  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।  सिफ़ारिशों
 के  बारे  में  मैं

 पहले  gt  बंता  चुका  हूं  कि  द्वारा  प्रतिवेदन  पर  विचार  किये  जान ेके
 बाद  ही  मैं  प्रतिवेदन

 सभा  के  समक्ष  रख  सकंगा  |

 प्रप्प्क  werey  :  उनका  निर्णय  भी  ।

 श्र  एस  एम०  बनर्जी  :  यह  समिति  उर्द  को  उचित  स्थान  दिलाने  के  लिये  सभा  में  काफी

 जोरदार  बहुंस  के  बाद  नियुक्त  की  गई  थी  ।  चाहे  सरकार  इस  प्रतिवेदन  को  स्वीकार  करे  या  नहीं  करे

 परन्तु  इसे  सदस्यों  को  परिचालित  किया  जाना  चाहिये  ।

 aaa  महोदय  :  क्या  सरकार  इस  पर  शीघ्र  ही  निर्णय  लेगी  या  afar  समय

 प्रो०  नयल  हसन  :  इस  प्रतिवेदन  के  बारे  में  भारत  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  श्रौर  राज्य

 सरकारों  के  बीच  सलाह-मशविरा  किया  जाना  है  ।  इसके  लिये  कुछ  समय  लगेगा  ।  ये  बहुत  पर्ण

 मामले  सरकार  ने  पहले  ही  कहा  है  कि  वह  उर्दू-भाषी  लोगों  को  पूर्ण  संरक्षण  तथा  सहायता

 देना  चाहती  है  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  परन्तु  सदस्य  प्रतिवेदन  के  बारे  में  जानने  के  काफ़ी  इच्छुक  हैं

 कहना
 है  कि  निणय  लिये  जाने  के  बाद  श्राप  इसे  सभा  पटल  पर  रखेंगे  |

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  मेरा  अन रोध  है  कि  प्रतिवेदन  सदस्यों TSO  को  परिचालित  feat  wit  |
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 Way  महोदय :
 मेरा

 भी
 यह

 श्रुझाव
 है  कि  मंत्री  महोदय  इस  बात  पर  विचार  करें  ।

 Sto  नुरुल  हसन
 :  मैं  araat  ध्यान  समिति  द्वारा  तपता  प्रतिवेदन  देने  से  qa  18

 1974  को  दिये  गये  अपने  उत्तर  की  ale  दिलाता  हूं  जिसमें  मैंने  कहा  था  :

 १:समिति  द्वारा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  श्रौर  सरकार  द्वारा  उस  पर  विचार  faa

 जाने  के  बाद  प्रतिवेदन  सामान्य  प्रक्रिया  के  अनुसार  सभा  पटल  पर
 रखा  जायेगा

 1.0

 सरकार  ने  इस  पर  विचार  fear  इसमें  कुछ  मामले  नाजुक  झ्रत  उन  पर  विचार

 करने  का  facta  किया  गया  ,  .

 meat  महोदय  :  हमें  भ्रन्तिम  निर्णय  लिये  जाने  तक  प्रतीक्षा  करनी  होगी  ।

 श्री  एस०  एम०  बनजी :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  ae  सच  है  कि  गुजराल  समिति मे

 लगभग  सभी  संगठनों  से  किया  है  भ्रौर  क्या  सरकार  ने  कुछ  सिफ़ारिशों  को  स्वीकार  कर

 लिया  है  परन्तु  कुछ  राज्य  सरकारें  भ्रापत्ति  उठा  रही  इसी  कारण  ag  प्रकाशित  नहीं  की  गई  है

 ate  सिफ़ारिशों  को  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है  ?

 प्रो०नूबल  हसन  :  भ्रन्तमंस्त्रालय  श्रौर  भ्रन्तंस  रका  र  का  विचार-विमर्श  नहीं  बताया  जत  सब  ता  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  इससे  सहमत हूं

 Shri  N.K.P.  Salve  :  I  am  grateful  to  the  Minister  .as  he  has  said  that  Government
 would  try  to  protect  and  support  Urdu  language.  May  I  know  whether  this  resport.is
 written  in  English  instead  of  in  Devnagari  script.  If  80,  Government’s  reaction  thereto  ?

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  कया  यह  गुजराल  समिति  का  एक  निर्देश-पद  था  ?

 Policy  matters  cannot  be  raised  during  the  Question  Hour,

 Shri.N.K.P.  Salve  :  Whether  this  report  does  not  contain  the  basic  fact  that  in  order
 to  ensure  prosperity  of  Urdu  and  to  make  it  popular  it  should  have  been  written  in  Devnageri
 ‘script

 Mr.  Speaker  :  It  relates  to  terms  of  reference.  It  cannot  be  taken  up  now.

 Shri  S.A.  Shamim  :  Whether  the  Gujral  Committee  has  made  a  recommendation
 that  in  the  Urdu  News  Bulletin  broadcast  the  words
 patiਂ  and  should  be  used  for  the  words
 Jambhurihatਂ  and  e-Jamhurihatਂ  respectively?  If  not,  why  the  A.I.R.  has  been
 instructed  touse  the  words.  ‘

 ‘Pradhan  Mantriਂ  and
 UW

 forthe  words
 ture Azamਂ  and

 respectively
 in  fi

 Mir.  Speaker:  It  also  cannot  be  taken  up  now  88  it  involves  details.

 राज्यों  प्रायास  बोडें

 *267.  थी  एस०  एन०  क्या  निर्माण  श्रौर  मंत्री यह  aah की  gar

 करेंगे कि  -

 मकान  बनाने  श्रौर  मकान  हेतु  करने के  लिये  frat  ज्यों में
 झाबास  बोर्डे  हैं  ।
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 लय  सय  esis

 राज्यों  को  इस  योजना  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  क्या  यता  देती  श्रौर

 के  मुख्य  नगरों  में  कितनी  ग्रावास  बस्तियों  का  निर्माण  किया  गया  ?

 निर्माण  श्रौर  श्रावास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एच०  के०  एल०  :  16  राज्य

 तथा  3  संघ  राज्य  क्षेत्र  ।

 निर्माण  श्रौर  श्रावास  मंत्रालय  सीधे  ही  राज्य  झवास  बोरों  को
 वित्तीय  सहायता

 नहीं  देता  ।  श्रावास  तथा  नगर  विकास  निगम  जो  इस  मंत्रालय  का  एक  उपक्रम  विभिन्न
 mata  बोर्डों  को  261  शभ्रावास  योजनाओं  के  लिए  लगभग  118.10  करोड़  रुपये  की  ऋण  सहायता

 स्वीकृत  की  है  ।

 इस  मंत्रालय  द्वारा  कोई  श्राकड  नहीं  जाते  ।  राज्य  सरकारों  सेਂ  प्रगति

 विवरणों  के  भ्रतुसार  विभिन्न  सामाजि्कि  अ्रावास  के  ada  7.0  638  मकान  तक

 बनाये  गये  हैं  |

 श्री  एच०  एन०  :  1976  में  सभा  में  प्रस्तुत  किये  गये  प्राक्कलन  समिति

 के  प्रतिवेदन  में  यह  सिफ़ारिश  की  गई  है  कि  यद्यपि  grave  योजनायें  बनानी

 सरकारों  का  काम  तथापि  इस  सामले  में  पहल  मार्गदर्शन  करना  राष्ट्रीय  प्रयोजनों  के

 लिये  श्रावास  के  मामले  में  एक  राष्ट्रीय  नीति  बनाना  केन्द्रीय  सरकार  का  कोम  इस  fam  <7

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  श्रौर  इस  प्रकार  की  संहिता  की  वांछनीयता  की  ध्यान  में  रखते
 हुए

 मैं  जानना

 चाहता हूं  कि
 भारत  सरकार  राज्य  श्राधार  पर  श्रावास  के  मामले  में  विस  प्रवार  पूर्णतया  fadz

 करती है  ?

 श्री  एच०  एल०  भगत
 :  एक  राष्ट्रीय  ग्रांवास  नी  ति  बनाने  का  प्रश्न  सरकी र

 के
 विचा

 राधी  न

 है  अर  मंत्रालय  में  एक  अध्ययन  दल  द्वारा  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहो  परन्तु  राष्ट्रीय

 झावास  सम्बन्धी  कुछ  मुद्दे  पहले  से  ही  तयार  किये  जा  चुके  उदाहरण  के  तौर  शहरी  भूमि

 हदबन्दी  कानून  में  कुर्सी-क्षेत्र  निर्धारित  किया  गया  निर्माण  की  कुछ  विस्मों  पर  हदबन्दी  लगाई

 गई  है  श्रौर  मकान  किसी  श्राधार  पर  ग्रलाट  fea  जाते  हैं  ।  कुछ  सिद्धान्त  बनाये
 जा  चुके  हैं

 परन्तु  राष्ट्रीय  श्रावास  नीति  बनाने  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 श्री  एच०  एन०  :  प्रावंकलन  समिति  के  जिस  प्रतिवेदन  का  मैंने  उल्लेख  किया  है  उससे

 पता  चलता  है  कि  मंत्रालय  ने  समाज  के  श्राथिक  दृष्टि  से  कमजोर  निम्न  वर्ग  की  ate  वाले

 श्रौद्योगिक  ate  बागान  कर्मचारियों  की  अ्रावासीय  श्रावश्यकताश्रों  को  .  पुरा  करने  के  लिये

 10  सामाजिक  श्रावास  योजनाएं  लागू  करने  की  मांग  की  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  संबंध  में

 ae  शहरी  श्रायोजना  के  क्षेत्र  न  ग्राने
 वाल  क्षेत्रों  श्रावास  सुविधा  प्रदान  करने  म  के  बारे  में

 क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 श्री  एच०  एल०  भगत
 :

 ये  सभी  सामाजिक  योजनाएं  कुछ  समय  पहले  चालू  की  nat

 थीं  शौर  aft चल  रही
 जेसाकि  मैंने  सभा  में  श्राज  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया  है  कि  इन

 योजनाश्रों  को  लागू  करने  के  लिये  विभिन्न  राज्य
 सरकारों  को  235  करोड़  रुषये  की  राशि  दी

 गयी  है  aX  मैंने  677,638  मकानों  सम्बन्धी  ures  दिये  हैं  जो  इन  Qala F  के  लाग  करने  के

 10



 8
 We,

 1898  (3a  )  मौखिंक॑  उत्तर

 फ़लस्वरूप
 तैयार  किये  गये  यदि  सदस्य  राज्यवार  श्रांकड़े  चाहते  तो  वे  मेरे  पास

 हैं  श्रौर  मैं

 उन्हें दे  सकता  हूं  ।

 डा०  हेनरी  मंत्री  महोदय  इस  बात  के  लिये  बधाई  के  पात्र  हैं  कि  समूचे  देश  में

 पहले  से  7  लाख  मकान  तेयार  किये  जा  चुके  हैं  परन्तु  मुझे  विश्वास  है  कि  यदि  मंत्रालय  सही  तरह

 से  featfaea  करे  तो  ग्रामीण  क्षेत्र  में  बेकार  श्रमिकों  से  लाभ  उठाया  जा  सकता
 है  श्रौर  steara

 मकान  बनाये  जा  मैं  केरल  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  प्राप्त  की  गयी  भारी  सफ़लता

 की  श्रोर  उनका  ध्यान  श्राक्षित  करता  हुं  ।  उन्होंने  बेकार  श्रमिकों  विशेषकर  ग्रामीण  नवंयुवकों

 श्र  लोगों  की  ne wat AT
 का

 लाभ  उठा  कर  एक  लाख  मकान  बनाये  हैं  जब  इतने  बेकार  श्रमिकं

 उपलब्ध  हैं  तो  हम  राष्ट्रीय  नीति  के  बनाये  जाने  तक  क्यों  प्रतीक्षा  करें  ?  हम  बिना  समय  खोये

 ग्रामीण  श्रमिकों  का  लाभ  उठा  सकते  मकान  बना  सकते  हैं  श्रौर  लाखों  बेघर  लोगों  की  मकान  दे

 सकते  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  मंत्रालय  के  पास  बेकार  श्रमिकों  विशेषकर  ग्रामीण  श्रमिकों

 की  सेवाओं  का  उपयोग  करके  अ्रावास  निर्माण  की  गतिविधि  बढ़ाने  सम्बन्धी  कौई  योजना

 श्री  एच०  Fo  मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  समूचे  देश  में  केवल  6,  77,000

 मकान  ही  नहीं  बनाये  गये  यह  एक  विशेष  निधि  से  बनाये  गये  हैं  इसके  अलावा  जीवन  बीमा

 निगम  सहकारी  समितियों  को  धनराशि  देता
 है  श्रौर  जो  ates  मैंने  दिये  हैं  उससे  कहीं  अधिक

 मकान  बनाये  जा  चुके  हैं  ।

 जहां  तक  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिये  गये  इस  सुझाव  का  संबंध  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेकार
 श्रमिकों  की  सेवा  का  उपयोग  मकान  बनाने  के  लिये  किया  जाना  माननीय  सदस्य  को  मालूम

 है  कि  ग्रावास  निर्माण  एक  राज्य  विषय  है  ate  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  मकान  बनाने  के  लिये  ग्रामीण
 श्रमिकों  का  उपयोग  किया  है  कुछ  मामलों  में

 उन्होंने  बताया  है  कि  जिन  लोगों  के  लिये  मकान  बनाये
 जाने  हैं  बे  स्वयं  श्रमिकों  के  रूप  में  काम  करेंगे  ताकि  मकान  बनाने  पर  मजदूरी  कम  की  जा  सके  ae

 मकानों  की  कीमत  कम  की  जा  सके  CH  श्न्च्छा  सुझाव  मुझे  श्राशा  है  कि  राज्य  सरकारें

 इसका  श्रनुसरण  करेंगी  |

 श्री  बी०  ato  नायक  :  डा०  हेनरी  श्रास्टिन  के  साथ  मैं  भी  mata  मंत्रालय  को  बधाई
 देता  परन्तु  इतना  कहना  चाहूंगा  कि  कर्नाटक  में  उत्तरी  ware  के  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  श्रावास

 के  100  मकान  जिंन  पर  तुटिपूर्ण  श्रायोजना  के  कारण  20  रुपया  ad  हुमा  झ्रौर
 जो  खाली पड़े  .  .  .  ॥

 Mast  महोदथ  :  क्या  उनका  निर्माण  कर्नाटक  में  श्रावास  बोड़ें  ने  किया

 श्री  बी०  वी०  नायक
 :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  विभिन्न  श्रावास  बोडों  को
 वित्तीय  सहायता

 के  लिए  118  करोड़  रुपया
 रखा

 जिससे
 कि  यह  निर्माण  कायें  झा  इसलिए  कया  मैं  माननीय

 मंत्री  से  यह  जान  सकता  .  .  .  ।

 mere  :  यहां  इस  प्रश्न  का  श्रौचित्य  कहां  श्रापको  श्रखिल
 भारतीय  महत्व

 का  प्रश्न
 पूछना

 चाहिए  ।

 श्री  बी०  वो०  नाथक  :
 कया  केन्द्र  संरकार  के  किसी  दल  ने  इन  श्रांवासों  को  उपयोग  में

 लाये जाने
 का  मूल्यांकन  किया

 है
 ?
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 Oral  Answers
 ree

 Bhadra  8,  1898  (Saka)

 श्लो  एच०  क्क्ठ  एल०  मगत  बोड़ों  को  दो  प्रकार  से  रुपया  मिलता  उनहें  राज्य

 सरकारों  को  दी  गई  निधि  से  रुपया  मिलता  ऐसी  स्थिति  में  मूल्यांकन  करना  राज्य  सरवार

 का  काम  यदि  हिन्दुस्तान  श्रबन  डेक्लपमेन्ट  कारपोरेशन  यह  राशि  किसी  दिशेष  योजना  के  लिए

 देता  है  तो  वह  उसकी  मूल्यांकन  करता

 श्री  goo  चन्दर  हाल्दर
 :  जैसा  कि  ज्ञात  है  प्राक्कलन  समिति  ने  यह  सिफ़ारिश  की  है  कि

 भ्रौद्योगिक  ate  चाय  बागान  क्षेत्रों  में  प्रावास  क़ी  समस्या  सरकार  को  हल  द
 रनी  चाहिए  ।  दुरग पुर

 झोर  श्रासनसोल  में  बहुत  से  श्रौद्योगिक  संयंत्र  ate  सरकारी  उपक्रम  हैं  लोहा  श्रौर  इस्पात

 देश  के  =  व्यवस्था  के  विकास  के  लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  कर्मचारियों को  दुर्गापुर  ate  श्रासनसोल

 60  से  70  मील  दूर  से  रेलगाड़ी  से  श्राना  पड़ता  है  ।  सरकार  दुर्गापुर  श्रौर  प्रासनसोल  श्रौद्योगिक

 क्षेत्र  के
 कर्मचारियों  की  ग्रावास  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  क्या  कर  रद्दी

 श्री  एच०  के ०  एल०  भगत  :  श्रौद्योगिक  कमँचा  रियों  के  श्रावास की  जिम्मेदारी  राज्य  रुरवारों

 की  है  ate  इस  दिशा  में  उन्होंने  कुछ  प्रगति  की  श्रावास  समस्या  एक  विशाल  समस्या  है  श्रौर

 बसके  लिए  राष्ट्रोय  संसाधनों  का  उपयोग  किये  जाने  पर  विचार  करना  मात्र
 सरकारी

 संसाधन  पर्याप्त  नहीं  होगे  ।  प्रत्येक  को  इसमें  योगदान  देना  होगा  ।

 भारत-क्यूबा  सॉस्क्तिक  करार

 watt  जगनाथ  मिश्र  :  क्या  समाज  कल्याण  श्रौर  संरकृति  मंत्री  यह
 बताने

 की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  1976  में  एक  भारत-क्यूबा  सांस्कृतिक  करार  पर  हस्ताक्ष र
 किये  गये  हैं  ;

 झौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बाते  कया  हैं  ?

 शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमन्त्री  श्ररविन्द  :

 जी

 करार  में  कला  ग्रौर  विज्ञान  सूचना  श्रौर

 शिक्षा  के  जन-साधनों  तथा  पत्रकारिता  के  क्षेत्रों  में  सहकारिता  की  की  गई  ताकि

 इन  क्षेत्रों  में  श्रपनी-ग्रपनी  संस्कृति  श्रौर  कार्यकलपों  की  बेहतर  जानकारी  के  लिए  योगदान  दिया

 जा  सके  ।  करार  की  प्रतिलिपि  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  ।

 चक  Shri  Jagannath  Mishra  2  Whether  any  Joint  Committee  has  been  Constituted  for  the

 the  Committee
 implementation  of  this  agreement.  the  names of  {the  membera  and  progress  made

 समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मन्त्री  एस०  न्र्ल  समझौते  की  at

 पुष्टि  हुई  है  ।

 Shri  Jagannath  Mishra  :  Except  Cuba,  the  count
 a are  going  to  have

 ties  with  which  we_signed  cultural
 to  have  Cultural  relations

 in  future  ?
 pact  duzing  last  two  years,  and  the  countries  with  which  +

 12



 मोणिश  जर 30  1976

 Shri  Arvind  Netam  :  During  1975  with 4  Countries  and  during  1976  with  8  Countties
 we  established  Cultural  relations.

 चौनी  के  कारखानों  हारा  मत्यों  का  पुनरीक्षण

 श्री  कमला  मिश्र  UEC  :

 att  डी०  डी०  देसाई  :

 क्या  क्षि  श्र  fears  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चीनी  के  कारखाना  दवा रा  मूल्यों  का  हाल  ही  में  फिर  से rag  संशोधन किया  गया  है  ;

 श्रौर

 यदि  at,  तो  बढ़ाये  गए  मुत्य  कया  है  भ्ौर  इसके  क्या  कारण

 छबि  शौर  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शाहनवाज़  :  atx

 एक  विवरण  सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  प्रिन्थालय  में  रखा  देखिए  सरत  एल ०  टो
 o-

 11297/761  1

 Shri  K.M.  ’Madhukar’  The  sugar  policy  of  the  Government  is  one  to  pleaSe
 mill-owners.  So  far  as  the  Consumers  and  farmers  are  concerned,  the  policy  of  the
 Government  is  not  harmful.  In  the  statement  it  has  been  said  that  due  to  the  recommenda-
 tion  of  the  Burea  of  Indusrial  Costs  and  Prices  the  ex-factory  price  has  been  increadsed.
 The  arrangements  made  for  providing  sugar  on  fare  price  after  this  increase  ?

 Shri  Shah  Nawaz  Khan:  The  price  of  levy  sugar  will  remain  Rs.  2°16  per  kg.
 as  usual,  It  will  not  increase.

 Shri  K.M.  Madhukar  :  Because  the  machinery  of  all  the  sugar  mills  of  Uttar
 Pradesh  and  Bihar  have  become  obsolete  the  production  cost  has  increased?  If  so,  the  sleps
 proposed  to  be  taken  for  the  renovation  of  those  mills  ?

 Shri  Shah  Nawaz  Khan:  A  seheme  to  modernise  and  mills rehabilitate  these
 under  the  consideration  of  Government..  Government  are.  thirking  to  advance  loans  for

 improving  the  machinery.

 श्री  डी०  डी०  देस।ई  :  चीनी  का  उत्पादन  4.8  लाख  Alo  za  से  घंट  कर  42  लाख

 मी ०  टन
 रहे  गया

 तथा  चौनी  के  निर्यात पर  भी  कुछ  प्रभाव  पड़ा है  ।
 विवरण  की  तालिका

 में  बताया  गया  है  कि  मूल्य  निर्धारण  भ्रौद्योगिक  लागत  श्रौर  मूल्य  व्यूरो  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 कया  ea  नतम  अर  afarray  मूल्य  में  100  प्रतिशत  का  अ्रन्तर  होता  है  ।  क्या  पिराई  के

 वसूली  और  गन्ने  के  मूल्य  को  इस  प्रकार  व्यवस्थित  नहीं  frat  जिस  से  उत्पादक  को

 लाभकारी  मूल्य  मिल  सके  ?  इस  समय  यह  मामला  सदन  में श्रौर  बाहर  एक  चिन्ता  का  विषय

 बना  ड्रा  है  |

 Wegeqy  महोदय  :  यह  एक  fare  प्रश्न  श्र  गन्ने  के  मूल्य  से  सम्बन्धित  कारखाना  ye

 मूल्य से  नहीं  ।

 श्री  शाहनवाज  खां  :  श्रापने  ठीक  ही  कहा  कि  ये  दो  सब  था  भिन्न  प्रश्न  है  ।  एक  लेवो  चीनी

 मृत्य के  बारे  में का  qe  निश्चित  करने  कें  बारे  म  अर  दूसर  च्  गन्ने
 को  मूल्य  कृषि

 LA  से  निश्चित  किया  जाता  है  ।
 मूल्य  श्रायोंग  रार  केन्द्र  सरवार  त्ौ  गन्ना  उत्पा

 सीनी  का  मुल्य, « +
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 Shri  Ramavtar  Shastri  :  What  is  the  cost  price  and  sale  priceofone  quintal  suaar  ?
 The  amount  of  profit  given  to  millowhers  and  whether  Government  intend  to  reduce  their
 profit

 Shri  Shah  Nawaz  Khan:  Hehes  asked  about  expenditure.  This  does  not  only  include
 the  price  of  Sugercane  but  many  other  things  also  come  in  it.  Both  Tariff  Commission  and
 Bureau  Industrial  Cost  and  Prices  go  through  the  cost  rice  and  after  that  give  their  re-
 commendations,  so  that  they  may  not  have  made  them  12°25  per  cent  profit.

 Shri  Genda  Singh :  Sugar  Commission  recommended  that  a  board  should  be
 constituted  to  fix  the  price  of  sugar  and  something  should  be  done  for  the  deve-
 lopment  of  sugar  cane.  Whether  Government  have  taken  any  step  in  this  direction  रे

 I  want  to  know  whether  any  recommendation  Was  received  by  Government  ?  | है
 so  why  the  action  has  not  been  taken  on  it  so  that  people  may  get  sugat  at  minimum

 Mr.  Speaker  :  ‘The  hon.  member  wants  to  know  why  the  recommendations  of  Sugar
 Commission  have  not  been  accepted:  ?

 Shri  Shahinawaz  Khan  :  We  have  accepted  their  recommendations  except  where
 Suggestions  Were  not  given.

 Shri  Genda  Singh  :  1  want  to  know  whether  the  Minister  has  seen  the  report.  What
 action  is  being  taken  on  the  recommendation  for  constituting  Board  regarding  the  sale  and
 development  of  sugar  ?

 Shri  Shahnawaz  Khan  1  hvae  gone  through  that  report  very  carefully.  We  are
 working  on  the  recommendation  for  the  developmentof  sugar  cane.  So  far  as  the  Sale  of  sugar
 is  concerned  50  per  cent  of  the  excess  realisation  Will  be  given  to  the  farmers.

 श्री  ननेन  Wzcrara  :  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  कया  लेवी  वाली  चीनी  की  कुछ  मात्ना  निर्यात

 को  जा  रही  है  श्रौर  यदि  तो  उसका  निर्यात  मूल्य  कया  है  तथा  विवरण  के  परिशिष्ठ  (i)  में  दिए

 गए  मूल्य  से  कितना  श्रन्तर  है  ?

 meet  महोदय  :  क्या  निर्यात  मूल्य  से  इसका  कोई  सम्बन्ध  है  ?

 श्री  बाह  नवाज  खां  :  जी  श्रीमान  निर्यात  मूल्य  बहुत  ऊंचे  हैं  श्राप  को  पता  होगा

 कि
 निर्यात  मूल्य  600  पौंड  प्रति टन  है  ।  यह  मूल्य  श्रब

 गिर
 गय  हैं

 ।

 कपास  की  खेती  योग्य  काली  fazat  वाली  भूमि  में  वर्षा  से  की  जानें  वाली
 सिचाई

 से

 खेती  का  श्रध्ययन

 270.  श्री  भगतराम  राजाराम  मनहर  :

 चौधरी  नीतिराज  fag  :

 कया  कृषि  श्रौर  लिजाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  नवंदा  घाटी  में  कपास  की  खेती  योग्य  काली  मिट्टी  वाली

 afa  में  वर्षा  से  की  जाने  वाली  सिंचाई  से  खेती  से  उत्पन्न  पची  aucarat  का  करने  के  लिये

 कोई  प्रायोगिक  परियोजनाएं  स्थापित  करने  का  है  ;  श्रौर

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  ?

 कृषि  शर  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  साहिब  पी०  तथा

 जी  नहीं  ।  भारत  सरकार  के  पास  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  ee
 Tel  है  ।  यह  उत्लेख  किया

 जा  सकता  हैं  कि  समेवित  वारानी  कृषि  विकास  की  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  श्रन्तर्गत  24
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 8  1898  (Ta)  atta
 उत्तर

 —————

 RTT  दर्शी  परियोजनाओं  में  से  6  माग  दर्शी  परियोजनाएं  चौथीਂ  पंचवर्षीय  योजना  के  शुरू  से  मध्य  प्रदेश

 के  इन्दौर  तथा  महाराष्ट्र  के  शोलापुर  तथा  श्रकोला  श्ौर  गूजरात  के  राजकोठ  तथा  प्रमरेली

 के  कालो  भिट्टी  के  क्ष  त्रों  में  चालू  परन्तु  इन  जिलों  में  से  कोई  भी  जिला  नंबंदा  घाटी  का  भाग  नहीं

 हैं  ।

 Shri  Bhagatram  Manhar  ै  "116  hon.  Minister  has  admitted  that  production  of  cotton
 had  decreased.  It  is  in  fhe  interest  of  this  country  and  its  people  to  increase  peoduction  of
 Cotton.  Black  soilof  Narmada  Valley  is  good  for  producjior.  of  Cotton  and  its  area  is  also  very
 large.  There  is  a  proposal  of  the  Government  that  in  order  to  increase  the  production  of
 Cotton  they  are  going  to  formulate  air  intensive  programme.  But  it  will  not  meet  the  re-
 quirements  of  Cotton,  instead  a  scheme  shall  have  to  be  implemented  for  cultivation  and

 production  of  cotton  in  the  additional  land.  I  want  toknow  from  the  Minister  whether  there
 is  any  proposal  under  conSideration  1  also  want  to  know  whether  he  will  ‘give  priority  to
 Narmada  Valley  Project

 श्री  श्रण्णा  साहिब  पी०  fare :  :  काली  चाहे  नमंदा  घाटी
 में  है  या

 लगभग

 समान  ही  है  ।  हमने  परीक्षण  किया  है  ate  नर्मदा  घाटी  में  भी  इसका  उपयोग  किया  सकता
 =
 @  ।

 Shri  Bhagatram  Manhar  1  want  to  know  whether  Governmntof  .Madhya  Pradesh
 had  submitted  a  scheme  to  Agriculture  Ministry  in  which  they  have  requested  for  establish-
 ing  Agricultural  Research  Centre  to  increase  Cultivation  of  Cotton  in  Narmada’  Valley
 Project.

 The  Minister  has  also  stated  that  World  Bank  is  also  extending  its  assistance  for  this
 purpose.  Government’s  policy  is  also  to  give  apriority  to.  backward  areas,  and  this  area  is  a
 bac  ‘ard  2168:  Will  you,  there  fore,  extend  your  help  to  establish  Agricultural  ReSearch
 and  to

 increase  Cultivation  of  Cotton  by  taking
 financial

 assistance  from  World  Bank.

 श्री  श्रण्णा  साहिब  पी०  fated  :  यह  भिन्न  प्रश्न  मैं  तो  सामान्य  रूप  से  ही  कुछ  बता
 सकता iz

 काली  मिट्टी  वाली  भूमि  में  कपास  का  खेतो  की  विकास  करने  के  लिए  पहले  से  ही  श्रतेक  अ्रनू  सन्धान  केन्द्र

 बने  हुए  हैं  ।

 जहां  तक  विश्व  बक  का  सम्बन्ध  हैं  इसमें  कुछेक  परियोजनाएं  चल  रही  मैंने  उनके  प्रश्न  का

 उत्तर
 दे

 दिया  है  ।  नम॑ं
 दा

 घाटी
 में  ऐसी  कोई  परियोजना  नहीं  है  ।

 or  less  similar.
 Shri  Nititaj  Singh  Chaudhary:  Sir,  I  am  not  agree  with  this  that  black  soil,  is  more

 The  quality  of  Black  soil  is  different  at  diffeent  places.  At  one  place  the
 surface  of  black  soilis  3  ft,
 Commission  has

 thick  and  at  some  other  places  it  is.  30ft.  thick,  The  National

 that  black  soilof  thi
 checked  black  soijof  Narmada  ey  and  they  have  found

 tura]  production
 $  Valley  is  superious,  But  with  the  fleribilit alSo  remains

 y  of  rains  the  pattern  of  agricul-
 anging.  The  farmrs  bave  started  cultivating  other  corps on  the  land  where  there  used  to  be  umper  crops  of  Cotton  because  they  arenot  getting

 hon.  MiniSter  Set  up  a  research  C
 correct  information  regarding  rese  arch  on  the  land  by  the  State  administration.  Will  the

 ४  help  the  farmers h
 entre  in  any  of  the  black  soil  areas  of  12  distrits  of  Narmada’

 Valley  and  thereb

 Mr.  Speaker:  suggestion.

 श्री  श्रण्णा  साहिब  पी०  शिन्दे  :  काली  मिट्टी  वाले  क्षेत्रों  की  लगभग  एक  जैसी  समस्या  है  मैंने

 यह  नहीं  कहा  है  ये  TATA  एक  जसी है  ।  फिर  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  बताना  च्यहता  हैं  कि  मध्य

 प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  हाल  ही  में  नम  दा  घाटी  atte  काली  facet  की  समस्या  के  सम्बन्ध  में  हम  से  मिले  हैं
 श्रौर  हमा  रा  विचार  इस  समस्या  को  विस्तार  से  जांच  करने  का  है  ।
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 राष्ट्रीय  सुरक्षा  व्यवस्था

 *  271.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  कया  कृषि  श्योर  सिचाई  aa)  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार ने  राष्ट्रीय  खाद्य  सुरक्षा  व्यवस्था  बनाने  के  लिए  area  सिद्धान्त निर्धा  रित

 फिये  शौर

 यदि  तो  इस  og  श्य  के  लिए  कया  योजनाएं  तैयार की  गई  हैं
 ?

 कृषि  शोर  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  घ्रण्णा  साहिब  पी०  :  जी  हाँ

 इस  योजना  में  उत्पादन  की  water  श्रारक्षित  भंडा र  तैयार  करने

 ale  दक्ष  तथा  समान  वितरण  प्रणाली  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।

 श्रो  नरेन्द्र  कुमार  साँधी  .:  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  देश  में  खाद्यान्न  की  वार्षिक  खपत  कितनी है
 श्र  राष्ट्रीय  खाद्य  सुरक्षा  व्यवस्था  में  कितना  भ्रा  रक्षित  भण्डा र  रखने  का  विचार है

 ?

 श्री  श्रण्णा  साहिब  पी०  fined:  खपत  के  श्रांकड़े  या  स्तर  बताना  बहत  कठिन  है  क्योंकि  यह

 उपलब्धता  तथा  श्रौर  बहुत  सी  बातों  पर  निभंर  करता  है  इस  समय
 तो  मैं  इतना  ही  कह  सकता  हूं  कि

 हमारे  पास  श्रपनी  खपत  से  श्रधिक  अनाज  है  और  भारत  सरकार  ने  एक  समिति  गठित  की  है  जो  यह  जांच

 करेगी  कि  हमें  कितना  रक्षित  भण्डार  श्रौर  कितना  चालू  भण्डार  रखना  चाहिए  |  यदि  पर्ण  रूप  से  विचार

 किया  जाये  तो  हमें  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जमा  भण्डार  श्रौर  चालू  भण्डार  के
 श्रति  रिक्त

 110 से  120  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्न  का  रक्षित  भण्डार  रखना  चाहिए |

 थ्री  नरेन्द्र  कुमार  साँधी  :  श्राप  इतना  रक्षित  भण्डार  कैसे  रख  सकेंगे  जबकि  इस  बर्ष  लगभग

 मीटरी  टन
 wars

 की  वसूली  हो  पाई है
 ?

 श्री  som  पाहिब  पी०  feeds  इन  सब  बातों  का  उत्पादन  के  उत्पादन  की  स्थिरता  शौर

 ofa  उत्पादकता  से  श्रन्योन्यश्रम  का  सम्बन्ध  है  इस  वर्ष  के  श्रनुभव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमा रा  विचार

 है  कि  दश  में  खाद्य  सुरक्षा  कायम  करने  के  लिए  पर्याप्त
 में

 रक्षित  भण्डा
 र
 बनाया  जा  रुकता  है  |

 भवन  निर्माण  सामग्री  के  रूप  में  कोयले  को  राख  (venga)  का  इस्तेमाल

 272.  श्री  श्रार०  एन०  बर्मन  :  क्या  निर्माण  श्रौर  श्रावास  मनतो  यह  बताने  कप  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  इस  घोषणा  के  पश्चात्  कि  देश  में  ऊर्जा  के  लिए  कोयला  मुख्य  साधन

 बड़ी  मात्रा  में  कोयले  को  राख  उपलब्ध  होगी  ;

 क्या  उचित  परिष्करण  के  पश्चात्  कोयले  की  राख  भवन  निर्माण  सामग्री  का  एक  VST

 अंग  बन  सकती  श्रौर

 मौजूदा  भण्डार  में  से  कितनी  मात्रा  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  श्रौर  क्या  सरकार  ने  इस

 साधन  जो  आजकल  बेकार  जा  रही  है  प्रौर  जिससे  वातावरण  दुषित  हो  रहा  उपयोग  करने  के

 लिए  कोई  राष्ट्रीय  योजना  बनाई

 निर्माण  शौर  श्रावात  मन्त्र
 लय  में

 wu  मन्त्री  एच०  के०  एल०  :.  तथा

 हां
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 watt  तक  उड़तराख  सोमित  मात्रा  में  उपयोग  की  जा  रही  है  ।

 उड़तराख  को  निर्माण  कार्यों  में  इस्तेमाल  करने  के  लिए  तरीके  खोजे  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  श्रार०  एन०  बत  कया  सरकार  ने  इस  अ्ाशय  का  कोई  भ्रध्ययन  किया  है  कि  देश  में  कोयले

 को  राख  कुन  कितनों  माता  में  उपलब्ध  हो  सकती  है
 ?  यदि  तो  कितनों  ?

 दूसरे  क्या  कम  लागत  के

 भवन  निर्माण के  लिए  कोयल  की  राख  को  उपयोग  में  लाया  जा  रहा  हे  ;  यदि  तो

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  हैं  ।

 श्री  एच०  Fo  एल०  भगत  अवमात  लगाया  गया  है  कि  देश के  विभिन्न  स्थानों  पर  स्थित  लगभग

 30  तापीय  बिजलो  घरों  में  इस  समय  sitar  60  लाख  मीटरी  टन  कोयले  की  राख  बनती  गेर

 सरकारी  त्रौर  सरकारी  निर्माण  विभाग  भवन  नदी  घाटी  परियोजनाओं  सड़क  कोयले

 की  राख  की  ईंटें  बनाने  के  काय  में  कोयले की  राख  का  प्रयोग क  तौरपर  इस्तेमाल  किया  गया

 प्रभी  हाल  ही  में  एक  समिति  गठित  की  गई  है  जिसने  कोयले  को  राख  के  उपयोग  को  बढ़ावा  देने  के  प्रश्न

 की  जांच की
 है  ।  कोयलें  क  राख  को  प्रयोग  में  लाने के  लिए  निर्माण  एजेंसियों  को  मारे  दर्शी  सिद्धान्त  जारीਂ

 किए गए  हैं  ॥

 Saat  के  लिखित  उत्तर

 Written  Answers  to  Questions

 राजधानी  में  बहुत  ऊची  इमारत  बनाने  की  श्रनमति  fear  जाना

 *  264.  सरदार  मोहिन्दर  fag  गिल  :  क्या  निर्माण  श्रौर  श्रावास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  राजधानी  में  बहुत  ऊंची  इमा  रतें  बनाने  की  दी  गई  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भ्रौर

 क्या  इन  बहुत  ऊंची
 इमा  रतों

 में  धुरक्षा  के  उचित  उपायों  की  की  जारही  है
 ?

 निर्माण  ake  श्रावास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  Ho  :  तथा (a)  .  ऊंची

 इमारतों  क॑  निर्मा  पर  लगे  सामान्य  प्रतिबन्ध  पर  झभी  तक  कोई  ढील  नहीं  दी  गई  है  सिवाए  कुछ  मामलों
 के  जिनमें  लोक  हितार्थ  प्रतिबन्ध

 में
 विशेष  रूप  से  ढील  देने  की  श्रनुमति  दी  गई

 स्थानीय  निकायों  के  मौजूदा  उप-निथमों  में  निर्धारित  बचाव  के  उपायों  की  इन  ऊंची

 इमारतों  में  व्यवस्था  की  गई  है

 नॉंदाकारा  मत्स्य  केरल

 *  273.  श्रीमती  भारवी  तनकप्पन :  क्या  कृषि  श्ौर  सिचाई  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  नींदाका रा  में  भत्स्य-पत्तन  से  सम्बन्धित  कुछ  aaa  कीं
 केन्द्र

 द्वारा  प्रायोजित  योजनाश्रों  के  श्रधीन  मंजूरी  दिये  जाने  की  सिफारिश  की  शौर

 सरकार ने
 उन  पर  निणंय  किया

 कृषि  श्नौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णा  साहिब  पी०  :
 (=)  जी  हां

 श्रभी  स्थान  के  सम्बन्धी  प्रश्न  को  राज्य  सरकार  के  साथ  परामर्श  करके  श्रन्तिम

 रूप  दिया  जा  रही  है  |  भारत  सरकार  के  मत्स्य
 बन्दरगाह  परियोजना

 के  निवेश
 पुर्व  सर्वेक्षण से
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 श्रनुरोध  किया  गया  है  कि  वह  झ्ावश्यक  परियोजना  रिपोर्टे  तैयार  करे  ।  परियोजना  प्राप्त  होने

 पर  लागत-लाभ  श्रतपात  के  प्राघार  पर  प्रस्ताव  की  जांच  की  जायेगी  |

 विश्वविद्यालय  शर  कालेजों  में  THaAKAs  प्रतिभा  का  संवर्धन

 *  274.  थ्रो  तनारायग  चन्द  परादर  क्या  faratt,  समाज  कत्याण  शर  संस््रति  मन्त्री यह  बताने

 की  कृपा  करगे  कि

 क्या  विश्वविद्यालयों  तथा  उनके  कालेजों में  भा  रत  की  विभिन्न  राष्ट्रीय  भाषा्रों में  शिक्ष  कों

 तथा  qattaat  में  से  उदीयमान  लेखकों  को  दिए  जा  रहे  पुरस्का रो
 के  समान  सृजनात्मक  प्रतिभा  के  सवधन

 के  लिए  पुरस्का  प्रोत्साहन  देने  की  कोई  योजनाएं  श्रौर

 यदि  तो  QITATHY  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 fatatt,  समाज  कल्याण  और  संरकृति  मंत्रो  एस०  नरुल  :
 श्रौर

 विद्यालयों  और  कालेजों  के  स्टाफ  में  भा  रतीय  भाषाओं  में  लेखन के  माध्यम  से  रचनात्मक
 प्रतिभा

 को

 बढ़ावा  देने  के  विचार  से  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  निम्नलिखित  योजनाएं  कार्य र्यान्वित  की

 जा  रही हैं

 भारतीय  लेखकों  द्वारा  भारतीय  भाषाओं  में  favafaarera-catra  पुस्तकें  तँया
 र
 करना

 इस  योजना  का  विश्वविद्यालयों  श्रौ र  कालिजों  तथा  उच्च  weqaT AIT प्रौर  श्रनुसन्धान

 की  ALATA  के  श्रौर  व  रष्ठ  शिक्षा-शास्त्रियों  श्रौ र  मनस, य्
 को  विश्वविद्यालयों

 श्रौर  कालेजों में  प्रयोग  की  जाने  वाली  उच््च-कोटि  की  विनिबन्ध  शरर  सन्दर्भ  सामग्री तैयार  करने

 के  लिए  वित्तोय  सहायता  प्रदान  क  रना  है  ।  ऐसे  विशिष्ट  श्रध्या  जो  पुस्तकें  लिखने  के  लिए  एक  श्रथवा

 दो  वर्ष  कीਂ  अवधि  &  ofere  का  पुरा  समय  लगाने  के  इच्छुक  वे  वरीयता  श्रौर  वाधषिक  न  वद्धियों

 भादि  को  खोये  बिना  श्रपने  पदों  से  श्रवकाश  ग्रहण  कर  सकते  हैं  ।  विश्वविद्यालय  झनुदान  श्रायोग  उनकी

 वार्षिक  वेतनव  द्धियों  के  प्रावधान  सहित  उनके  वेतन  श्रौर  भत्तों  के  समतुल्य  धनराशि  तथा

 लिपिकीय  श्रौर  श्रन्य  सहायता  के  लिए  trad  2,  00  0/-  रुपये  की  फूटकर  श्रनुदान  भो  देगा  ऐसे

 झ्रध्यापर्कों  जो  अपनी  arate  श्रध्यापनਂ  तथा  अनसन्धान  सम्बन्धी  जिम्मेदारियों के  अलावा

 Se  कार्य  को  श्रारम्भ  करते  600/  रुपये  प्रतिमास  की  faretrafa  पर  एक  जनियर लेखक  की  सेवाएं

 भी  महैय्या  की  जाएंगी  ।

 इस  योजना  का  उद्देश्य  विश्वविद्यालय  स्तरीय  पुस्तकों  को  लिखने  के  लिए  भारतीय  लेखकों  को

 भोत्साहित  करना  है  विश्वविद्यालय  में  अध्ययन  के  लिए  मानक  प्रतियां  श्रथवा  cee  पठन-सामग्री

 तैयार  करने  वाले  लेखकीं  को  राष्ट्रीय  स्तर  की  मान्यता  के  रूप  में  पुरस्कार  दिए  जाएंगे  ।  दिए  जाने  वाले

 पुरस्कारों  की  श्रधिकतम  संख्या  एक  वर्ष  में  100  तक  होगी  तथा  प्रत्येक  पुरस्कार  की  राशि  10  हज़ार

 रुपए  होगी  |

 विश्वविद्यालय  श्रतुदा ने ्य  श्रायोग  ने  रचनात्मक  लेखकों  तथा  wer  कलाकारों  को

 शिक्षावृत्ति  तथा  विशेष  शिक्षावत्ति  देने  की  योजना  को  हाल  ही  में  सिद्धान्त  रूप  से  स्वीकार  कर

 लिया है
 ।

 विस्तृत  योजना  तैयार  की  जा रही  है  ।
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 श्रन्डमान  शर  निकोबार  होपसमूह  की  वन  सम्पदा

 *  275.  श्री  भाऊसाहेब  धामनकर  :  क्या  कृषि  शर  सिचाई  seal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fe

 श्रन्दमान झर  निकोबार  द्वीप  समू  ह  की  इमा  रती  लकड़ी  तथा  श्रन्य वन  मछलियों

 श्रौर  बागानों  जैसी  प्राइतिकਂ  सम्पदा  का  fara  करने  के  जिनका  श्रभी  तक  पुरा  लाध  नहीं  उठाया

 गया  FAT  कार्यवाही  की  जा  रही

 क्या  वहां  पर  बागान  ग्रौर  नकदी  फसलों  जैसी  वन-उत्पादा  पर  श्राधा रित  कोई

 उद्योग  स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  ताकि  उस  द्वीप  समूह  के  जिसको  पिछड़ा  क्षेत्र  माना  गया  श्राधिक

 विकास  में  प्रगति  हो  ax

 क्या  उन  द्वीपो  में  वनों  को  वन  उत्पादों  की  बिक्री  करने  शर  श्रनेक  क्षेत्रों  में  पुनः

 वतारोपण  करने  का  व्यापक  कार्यक्रम  शुरू  करके  बड़े पे  माने  पर  उपलब्ध  वन  संसाधनों  जिनका  पुरा

 लाभ  नहीं  उठाया गया  उपयोग  करने के  लिए  एक  वन  विका स  निगम  स्थापित  करने  का  विच्य  रहै  ?

 कृषि  झर  सिवाई  ware  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णा  साहिब  पी०  तथा

 अपक्षित  जानकारी  का  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 वन  मात्स्यकी  बागान

 (1)  (2)  (3)
 00

 उपयोग  में  लाये  गये  एक  विशेषज्ञ  दल  ने  sane में  ना  काली  far,

 तिक  वन-संसाधनों  का  विकास  1976  में  अप्रंदमानਂ  तथा  दालचीनी  जायफलਂ  तौर  रबड़

 करने  के  लिटल  निकोबार  द्वीप  समूह  का  के  निरन्तर  विकास  के  लिए

 श्रौर  उत्तरी  अंदमान  द्वीपसमूह  दौरा  किया  था  atc  इस  दल  बागानਂ  निगम  की  स्थापना

 में  ने  भ्रन्तारिम  fate  प्रस्तुत  करने  को  विचार है
 ।
 भारत

 वन  बागानों  झ्र  करदी  है  ।  अभी  alas  सरकार  अ्रंदमानਂ  तथा

 रूप  से  वन  उगाने  की  एक  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  निकोबार  द्वीपसमूह  में  क्रमबद्ध

 परियोजना  fete,  जो  इस  दल  ने  सिफारिश  की  ढंग  से  2,400  हैक्टयर  क्षेत्र

 मान  तथा  निकोबार  द्वीपसमूह  है  कि  मात्स्यकी  विभागों  पर  रेड  ग्रायल  पाम  की

 वन  तथा  बागान  विकास  निगम  के  माध्यम  से  विकासात्मक  के  लिए  योजना  का  विकास

 लिमिटेड  ने  क्रियान्वित  करनी  दृष्टिकोण  तथा  श्राधार  के  करने  का  विचार है  ।  रेड

 तैयार  की  गई  है  झ्ौर  रूप  में  क  ~ aq et  खाड़ी  के  झायल  पाम  की  परियोजना
 ver कार  इस  पर  सक्रिय  रूप  से  परियोजना  सम्बन्धी  भी  निगम  का  oO  aire

 विचारकर  रही  है  ।  कोण  को  श्रपना  करके  एवं  तग  होगी  |

 औसत  रूप  से  विकसित

 बन्दरगाहों  से  री

 -
 उद्यमों  का  विकास  करके ाा
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 th  ST

 मात्स्यकी  का  विकास  किया

 जाए  |  इन  प्रस्तावों  में

 मध्यम  तथा  बड़े  मत्स्यत

 जलयानों  को  शुरू  करने

 का  विचार  है  ।

 बागान  पर  OTe Tat  उद्योगों  की श्रंदमानਂ  निकोबार  जेसा  उपयुक्त  में  दिया

 द्वीपसमूह  वनਂ  तथा  बागान  गया है  ।  स्थापना  नहीं  की  जा  रही  है  ।

 विकास  निगम  के  mal न  संयुक्त  केवल  श्रायल  पाम  के  विकास

 क्षेत्र के  उद्यम  के  वन  की  परियोजना  के  श्रन्तगंत

 पर  श्राधारित  उद्योगों  की  पाम  aaa  के  निष्कासन  के

 के  लिए  एक  फैक्टरी  की स्थापना  करने  का  विचार  है  I

 स्थापना  करने  के  लिए  व्यवस्था

 की  गई  है  ।
 a

 Agricultural  Universities  and  National  Food  Security  System.

 *276.  Shri  ChiranjibJha:  Willthe  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  Government  have  suggested  to  the  agricultural  universities  of  the  country  to

 play  special  role  in  enforcing  the  national  food  security  system  effectively  ;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof  ः

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Shah
 Nawaz  Khan)  :

 Yes,  Sir.

 (9)  The  National  Food  Security  System  hag  the  following  four  salient  features  इन

 (1)  Improvement  of  production  and  productivity  in  irrigation  and  unirrigated  areas

 through  the  development  and  adoption  of  an  appropriate  technological  package
 matched  by  appropriate  package  of  services  and  public  policies.

 (2)  Achievement  ण  stability  in  production  through  (a)  develogmert  of  carly  warrir  g
 systems  against  weather  aberrations;  (0)  by  adopting  timely  previ r  tive  ard  ccr-
 rective  measures  against  pest  epidemics;  and  (८)  by  adopting  contingency  crcp-
 ping  plans  for  areas  prone  to  floods  and  drought  and  by  expansicr  ofirrigaticr
 facilities.

 (3)  Building  up  sufficient  grain  reserve  in  the  country.

 (4)  Development  of  an  efficient  and  equitable  distribution  system.

 श्रगरडंडा  मत्स्य  महाराष्ट्र  की  प्रगति

 *277-  श्री  शंकर  राव  सावन्त  क्या
 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  थह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 a |  )  कोलाबा  जिले  में  श्रगरडन्डा  में  मत्स्य  पत्तन  के  निर्माण  में  कितनी  प्रगति  हुई

 परियोजना  के  कब  तव  पुरा  होने  की  सम्भावना  है  ;  श्रौर

 परियोजना  के  पुरा  होने  में  क्या  बाधायें  हैं  ?
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 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंप्रालय  में  राज्य  मंत्री  aor  साहिब  पी०  far)  (

 केन्द्रीय  सरकार  ने  निर्णय  किया  था  कि  शभ्रंगरडन्डा  को  सभी  मौसमों  में  काम  में  लाये  जाने  वा

 बन्दरगाह  के  लिये  एक  संभव  स्थान  के  रूप  में  समझा  जाये  wie  इसे  क्षेत्र  विकास  परियोजना  के  समान

 समझा  जाना  चाहिये  ।  इस  प्रस्ताव  पर  fata  लेने  से  पहले  सब  सम्भव  की  विस्तार

 से  जांच  की  जानीਂ  चाहिए  |  मत्स्यन  बन्दरगाह  परियोजना  के  निवेशपुवे  सर्वेक्षण  ने  1975  में

 तथा  अन्वेषण  का  काय  किया  शौर  योजनाएं  तथा  श्रनमान  तयार  किए  गए  हैं  ।  जिसमें  लगभग  500

 करोड़  रूपये  की  लागत  ्रायेंगी  |  सहाराष्ट  सरकार  से  किया  गया  था  कि  वे  इस  बात  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्षेत्र  विकास  के  ब्यौरे  का  उल्लेख  करें  कि  भत्स्यन  बन्दगाह  वि  हुद तक  क्षेत्र

 विकास  कार्यक्रम  के  योग्य  होगा  ।  साल  के  बड़े  जलयानों  के  संचालन  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था

 सड़क  तथा  रेलਂ  से  जोड़ने  की  विद्यत  तथा  जल  की  सप्लाई  श्रौर  नगरीय  सुविधाग्रों  के

 aa  में  नगर  के  विकास  के  संबंध  में  ब्यौरा  सांगा  गया  था  राज्य  सरकार  से  अभी  विस्तृत  उत्तर

 प्राप्त  नही  है  ।  मह्दा  राष्ट्र  सरका र  से  उत्तर  प्राप्त  होने  पर  परियोजना  को  लागत-लाभ  के

 पात  के  अधार  पर  जांच  की  जायेंगी  ।

 faa  कलाकारों  शौर  को  सहायता

 *  278.  थ्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  ।  क्या  tert,  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  रुण/निर्धन  विद्वानों  तथा  कलाकारों  को  सहायता  देने

 अथवा  खत  कलाकारों  जो  भ्रपनीਂ  जीविका  कमाने  की  स्थिति  में  नहीਂ  प्राजीवनਂ  पेंशन  देने  के  लिए

 कोई  धनराशि  निर्धारित  की  है  ;  at

 at,  तो  तत्सम्बन्धी  feet  क्या  हैं  ?

 दिक्षा  श्रौर  समान
 कल्याण  मंत्रालय

 तथा  संस्कृति  विभाग
 में  उपमंत्री  श्ररविन्द

 (3  जी  et  ।

 (a)  अभाव  ग्रस्त  परिस्थितियों  में  रह  रहे  साहित्य  कलाओं  ate  जीवन  के  ऐसे  ग्न्य  क्षेत्रों

 में
 विख्यात  व्यक्तियों  अथवा  उनके  को  वित्तीय  सहायता नामक  एक  योजना  है  ।  ऐसे  ब्यक्ति

 जिनकी  मासिक  झाय  400  रु०
 से

 अधिक  न  हो  श्रौर  जो  58.0  वर्ष  कीं  ary  से  अधिक  के

 सहायता  के  पात्र  हैं  इस  योजना
 के  अधीन  अधिकतम  देय  भत्ता  2001/-  रुपये  प्रतिमास है  |

 इस
 योजना  के  अधीन  सहायता  के  लिये  मामलो  की  सिफारिश  करने  हेतु  योजना  को  राज्य

 संघीय

 क्षेत्रों
 को

 भेजा  जाता  है  ।  खर्च  को  केन्द्रीय  ate  राज्य  सरकारों  के  बीच  2:1  के

 नुपात
 से  वहन  किया  जाता  है  ।  संघीय  क्षेत्रों  का  पुरा  खर्च  भारत  सरकार  द्वारा  बहन  किया

 जाता  हैं  ।

 इस  योजना  के  परिचालन  के  प्रथम  वर्ष  HAT  1975-76  के  दौरान  सपये  की

 राशि  राज्यों  श्रौर  दो  संधीय  क्षेत्रों  को  स्वीकृत  की  गई  थी  ।  1976-77  के  दौरात  सहायता
 के  लिये  बजट  में  3  लाख  रूपये  की  व्यवस्था है  ।
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 गेहूं  को  नई  किस्म

 *o79,  oft  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  कृषि  ate  frag  मंत्री  यह  बताने  की  gar  ग ह रग

 किः

 क्या  श्रधिक  पैदावार  देने  वाली  गेहूं  की  एक  नई  संकर
 किस्म  ara  9'  हाल  ही  में

 किसानों  को  खेती  के  लिये  उपलब्ध  कराई  गई  है  ;

 (a  )  यदि  तो  इसकी  प्रति  gata  पैदावर  कितनी है  ;

 क्या  अरन्य  किस्मों  की  तुलना  में  इससे  अधिक  लाभ  होगे  ;  ate

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  ?

 कृषि  तथा  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज़  ा  :  जी  श्रीमान

 गेहूं  की  यह  रम
 '

 किस्म  महा राष्ट्र  एसोसियेशन  फार  कल्टीवेशन  श्राफ  साइंसਂ  पुना  ने  पैदा  की  ॥

 चार  वर्षो  तक  किये  गये  परीक्षणीं  के  आधार  सितम्बर  1973  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान

 नई  दिल्ली  में  श्रांयोजित  बारहवी  गेहूं  wader  की  श्राखिल  भारतीय  कार्य  गोष्ठी  ने  इस

 किस्म  कों  ara-feqaty  भारत  (Fe  <Itz,  श्राध्र  प्रदेश  शर  के  वर्षा  पर

 समय  पर  बोये  जाने  वाले  झ्नौर  कम  उपजाछ  क्षेत्रो  उगाने  की  सिफारिश  की  ।

 इसकी  उपज  प्रति  हेक्टर  ars  क्विंटल  से  प्रन्द्रह  क्विंटल  तक  है  ।  मिट्टी  में  मौजूद

 नमी  ate  उसकी  उर्वरा  शक्ति  के  अनुसार  उपज  कम  या  श्रधिक  हो  है

 जी  श्रीमान

 ae  देशी  किस्म  की  श्रपेक्षा  afer  श्रच्छी  पैदावार  देती  है  शर  खेतो  में  जा  रोगों

 जो  प्राय  द्विपीय  भारत  में  पाये  जाते  है  सहन  कर  सकने  में  भी  श्रधिक  समर्थ  है  ?  jue  विशिष्ट

 किस्मों  के  संकरण  ड्यूरम  पोलोनिकम )
 x  59XTH  183)  से  तैयार

 की  जाती  है  ।  इसलिये  इसमें  रोग  सहन  करने  के  लिये  विभिन्न  गुणों  के  होने  की  श्राशा  है  ।  इसके

 दाने  श्रम्बरी  रंग  चमकदार  श्रौर  we  क्वालिटी  के  होते  हैं  ।

 Rice  From  Thailand  |

 #280.  Shri  Bibhuti  Mishara  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigaticn  te

 plea  (10  State

 ५)  whether  Goverliment  propose  to  purchase  more  than  two  lakh  tornes  of  ric€  ficm

 vaatrand  ;

 (b)  ifso,  the  quality  and  price;  and.

 (c)  the  reasons  for  this  purchase  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  &  Irrigation  (Shri  Annasaheb
 Shinde)  :  (a)  to  (c)  :  Due  to  drought  conditions  in  some  of  rice  corsumil.g  ‘tales  in  the

 1974-75  Government  had  concluded  two  contracts  in  June  ard  July  1975  for  the  purchase  cf
 two  lakh  tonnes  in  all  of  par-boiled  rice  from  thailar.d  to  meet  the  demands  of  deficit  states  for

 that  variety  ofrice.  The  price  for  a  total  quantity  of  1-4  lakh  tonnes  of  rice  ur.der  ihe  190  cor-

 tracts,  which  has  since  been  shipped  and  raceived  in  India  by  end  January  1976,  rang:  d  bet-
 rice  for  the  belar  ce ween  US§  227-00  to  US§  235-00  per  metric  ton  FOB  Bangkok.  The

 quantity  of  60,000  tonnes  was  subject  to  further  negotiaticrs  21  dis  yet  te  be  setled.
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 farafaaiea  श्रतुदान  arate  केप्रेडों  का  लागू  किया  जाना

 *  281.  थ्रो  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कया  समाज  कल्याण  dea
 ति  मंत्री यह

 बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्या  देश  में  कालेंजों  के  के  लिये  विश्वविद्यालय  श्रतुदान  श्रायोग

 के  बेतन  ग्रेडों  को  लागू  कर  दिया  गया  है  ;

 विश्वविद्यालय  कमेंचा  रियों  के  लिये  सरकार  ने  निम्नतम  वेतन  कितना  निर्धारित  किया

 है  ,  सौर

 कया  उसे  समान  रूप  में  लागू  किया  गया  है
 ?

 समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  (sito  एस०  नूदल  विवरण

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 तथा  :  तीसरे  वेतन  अयोग  को  के  ग्राघार  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 wat  सरुप  के
 कमेंचा  रियों

 के  लिये  निर्धारित  न्यूनतम  वेतन  मान  भ्र्थात  196-232  रु०  को  सभी

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  में  एक  रूप  से  स्वीकृत  कर  दिया  गया  है  ।  राज्य  विश्वविद्यालयों  के

 मामले  में  विश्वविद्यालयों  द्वारा  वेतन-मान  राज्य  सरकारों की  स्वीकृति  के  भ्रनुसार  निर्धारित  किए

 जाते  हैं  ।

 विवरण

 विश्वविद्यालय  ग्रनुदानਂ  प्रायोग  are  सिफारिश  किये  गये  पौर  भारत  सरकार  द्वारा  स्वीकार

 x fa  गये  संशोधित  वेतनमानों  को  सभी  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  श्रौर  दिल्ली  विश्वविद्यालय  से

 सम्बदूध  कालेजों  में  1-1-1973  लागू  कर  दिया  गया  है  ।  ये  वेतनमान  राज्य  सरकारों  को

 1974  में  भेज  दिये  गये  थे  ।  इन  संशोधित  बेतनमानों  से  सुचित  करते  समय  राज्य  सरकारों

 को  यह  भी  सूचित  किया  गया  था  कि  1-1-1973  से  लेकर  31-3-1979 तक  की  श्रवधि के

 दौरान  इन  संशोधित  वेतनमानों  को  कार्यान्वित  करने  के  फलस्वरूप  हुए  खर्च
 के  80

 तके  केन्द्रीय  सरकार  वहन  करने  के  लिये  राजी  होगी  ।  राज्य  सरकारों  को  यहँ  भी  विकल्प  दिया  गया

 था  कि  वे  स्थानीय  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  वेतनमानों  से  भिन्न  वेदनमान  निर्धारित

 कर  सकती  है  किन्तु  वें  वेतनमान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  के  लिये  सिफारिश

 किये  गये  वेतनमानों
 से

 श्रधिक
 नहीं  होने  चाहिये  तथा वे

 1-1-1973  के  बाद
 की

 तारीख  से  ही
 कॉर्यान्वित  कर  सकती  है  ।

 इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  से  सम्बन्धित  विभिन्न  राज्यों  की  प्रगति  इस  प्रयार  है

 बिहार  :  1-4-1973  से  संशोधित  वेतनमान  लागू  कर  दिये  हैं  ।

 1-  1-  73  से  संशोधित  वेतनमान  लगू  कर  दिये  हैं  ।

 द्रियाणा  1-  1-  73  से  संशोधित  वेतनमान  लागू  कर  दिये  हैं

 भहा  राष्ट्र  भारत  सरकार  द्वारा  सिफारिश  किये  गये  संशोधित  बेतनभानों

 को  1-  1  1973
 से  लागू  करने  के  श्रादेश  जारी  कर  दिये  ei
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 54.0  मणिपुर  :  कालेजों  प्रध्यापको  के  संबंध  में  संशोधित  को  1-  1-  73

 से  लागू  कर  दिया हैं  ।

 मेघालय :  कालेज  भ्रध्यापकों  के  लिए  संशोधित  वेतनमानों  की  योजना  को

 1-  4-75  से  लागू  करने  के  रादेश  जारी  कर  दिये  हैं  ।

 cara  :  1-  4-  75  से  संशोधित  वेतनमानों  को  लागू  कर  दिया  है

 उत्तर  प्रदेश  :  विश्वविद्यालयों  तथा  wear  कालेजों  में

 संस्कृत  वाराणसी  से  सम्बद्ध  संस्थात्ों  को

 संशोधित  वेतनमानों  को  1-  1-  13.0  से  लागू

 कर  दिया  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  :
 विश्वविद्यालयों  ग्रौर  कालेजों  के  श्रब्यापरकों  के  संबंध  में  संशोधित

 बेतनमान  1-  1-73  से  लागू  कर  दिये  हैं

 10  हिमाचल  प्रदेश  1-4-1975  से  योजना  को  लागू  करने  के ग्रादैश  जारी  कर

 दिये  हैं  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  राज्य  सरकार

 का  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  विचाराधीन

 11  जम्मू व  कश्मीर  योजना  को  1-1-73  से  लागू  करने  के  ग्रादेश  जारी  कर  दिये  है

 केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  राज्य  सरकार  का  प्रस्ताव

 भारत  सरकार
 विचाराधीन

 12  राज्य  में  विश्वविद्यालयों  तथा  कालेजों  के  meats  के  बेतने-मान मध्य
 प्रदेश

 :

 1-1-73  से  संशोधित  करने  का  राज्य  सरकार  का

 विचाराधीन  है  |

 13  उड़ीसा  :  राज्य  सरकार  का  1-4-1974  से  वेतनमान को
 संशोधित  करने

 का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 14  केरल  :  केरल  ने  इस  योजना  की  कुछ  प्रमुख  शर्तों  को  स्वीकार  नहीं

 किया  है  ।  उसने  1-1-73  से  भारत  सरकार  द्वारा  सिफारिश

 किये  गये  वेतनमानों  से  कम  लागु  करने  का  प्रस्ताव

 किया  है  ।  उक्त
 प्रस्ताव

 को
 स्वीकार  नदीं

 पाया  गया  |

 15  ह श्रान्ध्र
 प्रदेश

 :
 वेतनमानों  को  संशोधित  करने  की  योजना को  सिद्धान्त  रूप  से

 16

 f

 स्वीकार  कर  लिया  गया  है  |

 17  त्रिपुरा  :

 18  तमिलनाडु  योजना  राज्य  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 19

 20  कॉ्नाटिक  :  राज्य  सरकारों  ने  श्रभी  तक  rar  निर्णय
 सूचित  नहीं

 किं  प

 21  नागालैंड  J
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 लिखित  उत्तर 30  1976

 उत्तर  प्रदेश  में  सिचित  क्षेत्र

 1904.  डा०  के०  एल०  राव  :  क्या  she  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  गुरुत्व  नदियों  से
 पम्प

 खले

 तालाबों  श्रौर  अन्य  साधनों  से  कितना  क्षेत्र सिचित  होता है  ;

 श्रौर

 विभिन्न  स्त्रोतों  से  जल  की  सप्लाई  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  में  कया  प्रभार  वसूल  किया

 जाता  है  ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  BAN  केदारनाथ  :  पिछले  वर्षों

 के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  विभिन्न  राज्य  सिचाई  कार्यों  से  श्रौसतन  सिंचित  क्षेत्र  लगभग  46, 75  लाख

 हैक्टेयर  है  जिसका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 हैक्टेयर में

 बन्ध  श्रादि  जिसमें  aga  शौर  मध्यम  पम्प  नहरें  भी  शामिल हैं
 ।  38,46

 0,  26 लघु  लिफ्ट  नहरें

 सरकारी  नलकूप  8.03

 46.75

 ct  GS  ee

 उत्तर  प्रदेश  में  जल-दरें  भिन्न-भिन्न  परियोजनाओं  में  भिन्न-भिन्न  हैं  उत्तर  प्रदेश

 राज्य  में  नहर  प्रणाली  द्वारा  की  जाने  वाली  बहाव  सिंचाई  के  श्रन्तगंत  कुछ  मुख्य  फसलों  के  लिए

 ली  जा  रही  जल-दरें  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 फसल  को  नाम  प्रति  हैक्टेयर  जल-दर  में )
 ee  ee  es  GS  GS  NGS  GS  NE  tes

 धान  39.54  से  98,84

 कपास
 x

 19,77  से  39.54

 a
 44,48  से  98.84

 TAT  84.02  से  197.69

 उत्तर  प्रदेश  में  नलकूपों  से  सिचाई  के  लिए  जल  की  दरें  प्रथम  नवम्बर  से  जून  के  भ्रन्त तक

 प्रति  6000
 गेलन  पानी  के  लिए  एक  रुपया  ale  प्रथम  जुलाई  से  भ्रक्टूबर  के  oa  तक  प्रति

 12,000  गैलन  के  लिए  एक  रुपया  थीं  ।

 बड़ी  तथा  मध्यम  सिचाई  परियोजनायें

 1905.  श्री  गिरिधर  matty  :  कया  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  ठप्पा  करेंगे  कि  :

 ऐसी  बड़ी  तथा  मध्यम  सिचाई  परियोजनाओं  की  राज्य-वार  कूल  संख्या  कितनी  है

 जो  या  तो  अभी  है ंया  पुरी  होने  वाली  हैं  ।
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 योजना  ara  द्वारा  वर्ष  1976-77  में  मंजर  की  गई  बड़ी  तथा  मध्यम  सिंचाई

 परियोजनाओं  का  राज्यवार  ब्यौरा  है  ;  तर

 a
 उड़ोसा  राज्य  के  लिये  मंजूर  की  गई  बड़ी  तथा  मध्यम  सिचाई  के  नाम

 क्या  ्

 पांचवीं कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  केदारनाथ  :

 में झ्रागे  लाई  गई  निर्माणाधीन  बृहत  ale  मध्यम  सिचाई  परियोजनाओं  की  1975

 तक  पूरी  को  जा  चुकी  परियोजनाओं  की  संख्या  र  का  काम  1976

 तक  काफो  हद  तक  पुरा  किया  ज्ञ  चुका  उनकी  संख्या  उपाबन्ध है  1  प्रिन्यालय  में  रखा  देखिये

 संख्या  एल०  में  राज्य-वा'र दी  गई  है  ।  पांचवीं  प्रायोजना की  waft  में  31

 1976  तक  स्वीकृत  नई  बृहत  शर  मध्यम  सिंचाई  परियोउ'नाश्रों  की  संख्या

 [weerTea  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  में  राज्य-वार  दी

 गई  है  ।

 योजना  ग्रायोग' के  द्वारा  1976-77  में  स्वीदत  बृहत  शौर  मध्यम  सिंचाई

 योजनाओं  की  संख्या  उपाबन्ध-एाप  में  रखा  गया  संख्या  एल ०  टी
 ०  11298/76]

 में  राज्य-वार  दी  गई  है  ।

 योजना  झ्रायोग  ने  1976-77  में  wa  TH  उड़ोसा  राज्य  के  लिए  अपर  कोलाब

 नामक  एक  बहत  परियोजना  श्र  कुम्नारिया  नामक  एक  मध्यम  परियोउ'ना  अनुमोदित  की

 Setting  up  of  a  Printing  Press  at  Nagpur

 1906.  Shri  Ram  Ledao  :  Will  the  Minister  of  Works  and  HouFing  be  pleascd  to
 state  :

 (a)  Whether  Government  hed  formulated  a  scheme  for  settir  g  up  a  printing  press  at  Nag- ्
 pur  (M  aharashtra)  under  the  Fifth  Five  Year  Plan  ;

 (b)  if  so,  the
 difficulties

 that  have  cropped  up  in  imple  mentirg  that  scheme;  ard

 (c)  when  this  scheme
 is

 likely  to  be  implemented  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Worksand  Housing  (Shri  H.K.L.
 Bhagat)  :  (a)  No,Sir.

 (b)  &  (८)  ,  Does  not  arise.

 Proposed  Legislation  from  States  Regarding  fixing  of  Ceiling  for  Hcuse

 1967.  Shri  Bhagirath  Blianwar  :  Will  the’  Minister  of  Works  and  Housing  te  ple:  -
 sed  to  state

 have  also  been  received  from  the  state  Governments;  ard
 (a)  Whether  some  proposals  regarding  enacting  a  legisJatjon  on  fixing  the  ceiling  for  huseso

 {b)  if  s6,  the  particulars  thereof  ?

 ‘The  Minister  of  Works  and  Housing  and  Pariiamentary  Affairs  (Shri  K.
 Raghuramaiah)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 o¢
 ह



 \  लिखित  उत्तर 8  भाद्र  1898  (

 तमिलनाड झ  में  हरिजनों  के  लिये  मकान

 1908.  श्री  मरासोली  मारन  :  क्या  निर्माण  शर  श्रावास  मंत्री  बताने  की  व्प्पा  करेंगे

 कि

 क्या  तमिलनाड़  में  वष॑  1976-77  के  दौरान  हरिजन  ग्रावास  निगम  के  माध्यम

 से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  हरिजनों  के  लिये  नये  मकान  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं

 इसके  लिये  कितनी  राशि  नियत  की  गई  है  ;  we

 इस  श्रवधि  में  कितने  मकान  बनाने  की  योजना  है
 ?

 निर्माण  att  श्रावास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  से

 तमिलनाडू  सरकार  से  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  प्राप्त  होते  ही  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  अपर  छात्रों  के  लिये  रियार्यत

 1909.  श्री  बरके  जाजें  :  कया  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  विशेषकर  जिनके  भवन  एक  मंजिले  हैं  उनमें
 शारी  रिक  दृष्टि

 से  भ्रपंग  छात्रों  को  प्रवेश  के  लिये  शर्तों  में  कोई  रियायत  दी  जाती  है  श्रथवा  कोटा  निर्धा  रित  ?

 शिक्षा  श्रौर  समाज  कल्णण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  श्र  fare

 नहीं  ।

 दिल्ली  में  कालेजों  वारा  OS TS-a1eH  Aut  वसल  किया  जाना

 1910.  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद
 :

 कया  fRtatt,  समाज  कत्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  छुपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली
 विश्वविद्यालय  के  कुछ  कालेजों  में  समूचे  शैक्षिक  1976-77  के

 लिये  पंढाई-शुल्क  पेशगी  age  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है

 कया  इसके  फलस्वरूप  सामान्य  लोगों  को  इन  संस्थानों  में  ayy  बच्चे  दाखिल  कराने
 भारी  कठिनाई  हुई  है  ;  भ्र

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  संस्थानों  में  इस  प्रक्रिया  को  रोकने  के  लिये  उप  कदम

 उठाने  का  है  ?

 ल्ली fatett,  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  (sit.  Sto  एस०  नुरुल  :
 दि

 विश्वविद्यालय  द्वारा  भेजी  गई  सुचना  के  व्यावसायिक  कालेजों  के  अतिरिक्त  } um RAG  एक
 गैर-व्यावसायिक  कालेज

 ने  पुरे  शैक्षणिक  वर्ष  1976-77  के  लिए  पढ़ाई-शुल्क  पेशगी वसूल  किया  है

 से  विश्वविद्यालय  को  इस  कालेज  के  विरुद्ध  कोई  भी  लिखित  शिकायत  प्राप्त

 नहीं  हुई  है  ।  प्रेस  रिपोर्टों  कुछ  छात्रों  के  श्रभिभावको  द्वारा  श्रनुभव  की  गई  कठिनाईयों
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 (Saka
 ee ne

 ने  fas ar  उल्लेख  किया  गया  है  ।  कालेज  की  शासकीय  निकाय के  अध्यक्ष  |  को  यह

 सुचित  किया  है  कि  शासकीय  निकाय  इस  मामले  पर  विचार  क रेगा  सौर  भविष्य  में  ऐसी  प्रथा

 को  रोकने  के  लिए  उपयुक्त  कदम  उठाने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 बारानी  क्षत्नों  में  फसल  उत्पादन  का  नया  तरीका

 1911.  चौधरी  राम  प्रकादा  :  क्या  कृषि  तथा  सिचाई  मंत्री  as  बताने  की  टपा  करेंगे  कि

 क्या  वैज्ञानिकों  ने  बारानी  भूमि  में  फसल  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  एक  नया

 तरीका  खोज  निकाला  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी तथ्य  क्या  हैं  ?

 क्ष  तथा  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शाहनवाज  तथा

 जी  श्रीमान  ।  बारानी  क्षेत्रों  में  फ़सल  उत्पादन  में  सुधार  करने  के  लिये  विशिष्ट

 का  विकास  किया  गया  है  ।  ये  क़षि  क्रियाएं  श्रधिकांशतः  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  श्रवधि  में

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  संचालित  बारानी  खेती  से  संबंधित  श्रखिल  भारतीय  समन्वित

 अनुसंधान  प्रायोजना  से  प्राप्त  अनुसंधान  श्रांकड़ों  के  श्राधार  फर  निर्धारित  की  गई  है  ।  ग्रसामान्य

 मौसम  की  चुनौतियों  का  सामना  करने  के  लिए  बारानी  क़षि  तकनीक  में  भ्र  सुधार  करने  की  दृष्टि

 से  यह  श्रनूसंधान  प्रायोजना  बतमान  योजना  श्रवधि  में  देश  के  विभिन्न  भागों  में  स्थित  23  र्द्र

 में  जारी  हैं  ।  बारानी  कृषि  तकनीकी  की  विस्तत  कृषि  विधियों  का  विकास  करने  के  लिए  (1)  मुदा

 एवं  जल  (2)  फ़सलों  शर  (3)  फ़सल  क्रमों  और  फ़सल  faster

 (4)  पौधों  की  उवंरकों  का  प्रयोग  atk  खरपतवार  नियंत्रण  सहित  उपयुक्त  tie  विधि

 (5  जल  की  व्यवस्था  श्रौर  फसल  की  जीवन  रक्षा  करने  वाली  सिचाई  से  संबंधित  झ्रनुसंधान  सुचना

 का  प्रयोग किया  गया  है

 मानसून  सामान्य  समय  पर  श्रारम्भ  होने  के  बाद  वर्षा  में  लम्बे  अथवा

 (@)  मानसून  देर  में  श्रारम्भ  होने  प्रथवा  मौसम के  wea  में  वर्षा उ  ग् ए दी  बन्द  हो  जाने  जैसी

 असामान्य  मौसमी  दशाझों  की  चनौतियों  का  सामना  करने  के  लिए  विभिन्न  क्षेत्रों  में  फसल  उत्पादन

 यक्ति  ate  उपायों  की  सिफारिश  की  गई  है  ।

 इनका  विस्तृत  प्रचार  करने  के  लिए  1974  में  *इण्डियन  का  बारानी

 कृषि  से  संबंधित  एक  विशेषांक  तथा  प्रोडक्शन  स्ट्रेटेजी  इन  रेन  फ़्ड  एरियाज़  dex  डिफ़रेंट

 व्हेदर  कंडीशंस  डयूलिंग  1974-75  श्र  लाइफ़  सेविंग  Fay’  नामक  दो  प्रकाशन  किये  हैं  ।

 बारानी  कृषि  तकनीकी  संबंधी  इन  कृषि  प्रदर्शन  ड्राइलैण्ड  श्रापरेशनल  पायलट

 प्रायोजनाओं  के  किसानों  के  खेतों  में  किया  जा
 रहा

 देश  में  सूखा  प्रवृत्त  क्षेत्र  कार्यक्रम

 के  श्रन्तर्गत  ara  वाले  जिलों  में  भी  इन्हें  श्रपनाने  के  लिए भेजा  गया  है  ।

 Replacement  of  English  by  Hindi  or  Indian  Languages  as  medium  of  Instruction

 1912.  Shri  Shankar  Dayal  Sin  gh
 :

 Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare
 and  Culture  be  pleased  to  state

 (a)  whether  efforts  are  being  made  by  Governmen  t  to  replace  Er  glish  ty  Hir  di  cr  a  dizi
 languages  as  medium  of instruction ;  an

 (b)  ifso,  the  facts  thereof  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in  the
 Department  of  Culture  (Shri  Arvind  Netam):  (a)  and(b).  The  policy  of  the  Government
 regarding  medium  ofinstrution  is  laid  down  in  the  Resolution  on  Natior  al  Policy  cn  Edvcaticn
 (1968)  which  states

 ‘The  regional  languages  are  already in  use  as  media  of  education  at  the  primary  ar  dseccr~-
 dary  stages.  Urgent  steps  should  now  be  taken  to  adopt  them  as  media  of  education
 at  the  university

 According  to  information  available,  as  on  1-7-1975  seventy-nine  wniversities  ir  cludir  g
 threeinstitutions  deemed  to  be  universities  were  using  one  more  regional  languages  as  a  media
 for  instruction  ण  pecified  courses.  In  almost  allthese  universities  examinatior  5  in  the  rele  vert
 courses  are  also  conducted  in  the  regional  languages.

 The  Government  is  operating  through  various  State  Governments  ard  other  agencies  sev-
 eral  schemes  to  facilitate  the  adoption  of  Hindi  and  other  Indian  Languages  as  media  of  irs-
 truction  for  higher  education.  The  Government  is  also  encouraging  Irdian  authorship  in  In-
 dian  languages  including  Hindi.  Some  of  the  important  schemes  are  :  Scheme  of  Preduction
 of  University  level  books  and literature  in  Hindi  and  regional  languages;  U.G.C.  Fellowships
 to  academies  for  preparing  manuscripts  of  University  level  tooks  in  different  disciplines  ;  the
 Scheme  of  the  National  Book  Trust  for  subsidising  Universty  le  ्  bcoks  ;  Naticr al  ewe1ds  to
 authors  for  writing  of  origional  standard  University  le  ve]  bccks  Sehitya  Akedemy  Awerds  fer
 outstanding  books  of literacy  merit,  award  of  Prizes  to  Hindi  writers  from  non-Hirdispe¢kir  छु
 States  National  Awards  or  Prizes  to  Indian  authors  for  writing  of  original  standard  works
 in  Indian  languages  and  National  Prize  Competition  of  books/menuscripts  for  neo-literates  €tc.

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  को  भवनों  के  निर्माण  के  लिए  प्राप्त

 विदेशी  MASA

 1913.  श्री  एम०  सी०  पूर्ती  :  क्या  निर्माण  site  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  ने  विदेशो  में  कुछ  महत्वपुण  भवनों  के  निर्माण

 के  क्रयादेश  प्राप्त  किये  श्रौर

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है ं?

 निर्माण  और  mara  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच ०  Fo  एल०ਂ  :  तथा

 :  नहीं  ।  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  ने  महत्वपूण  के  लिए  ऐसा  कोई  विदेशी

 क्रयादेश  प्राप्त  नहीं  किया  है  ।  भारत  के  भ्रन्तरष्ट्रीय  हवाई  पत्तन  प्राधिकरण  ने  लिबिया

 में एक  हवाई  पत्तन  के  निर्माण  के  लिए  क्रयादेश  प्राप्त  किया है  we  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम

 are  सह-निर्माण  के  रूप  में  इस  काम  को  कार्यान्वित  कर  रहा  है  ।  हवाई  पत्तन  के  काय  में  हवाई  पट्टी
 का  टेक्सीमाग  तथा  usa  सम्मिलित  हैं  ।

 कृषि  वस्तुझ्नों  की  खरीद  और  बिक्री  के  लिये  एजेन्सी  की  स्थापना

 191  श्री  ato  WATS AT  :  क्या  कषि  शर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  केरल  सरकार  के  इस  निर्णय  की  गर  दिलाया  गया

 है  कि  ate  वस्तुत्रा  को  खरीद  श्रौर  बिक्री  के  लिए  एक  विशेष  एजेंसी  स्थापित  की  जाएगी  ;

 यदि  ot,  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;  wr

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  wer  राज्यों  से  यह  of=afaser
 र  क  is  नत  करने  का  है  कि  वे  इस

 सम्बन्ध  में  केरल  का  श्रनुकरण  करे ं?
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 संधि  atc  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  wal
 की  ठ  \  ी

 दा
 सवाज कि  है  द

 ्
 हा  at)  से  «

 केरल

 सरकार  से  सूचना  मांगी  गई  श्रौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  उएगी

 Educational  Centres  for  Handicapped

 Shri  Hukgm  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Wel-
 fare  and  Culture  be  pleased  tostate  :

 State-wise  number  of  educational  centres  being  run  for  the  handicapped  and  blir  a  fel-
 sons  during  the  period  from  1973  to  March,  1976  to  whom  assistance  is  given  by  the  Ministry
 and  the  amount  made  available  to  these  centres,  year-wise  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in  the
 Department  of  Culture  (Shri  Arvind  Netam)  :  A  Statement  giving  statewise  details
 of  grants-in-aid  given  from  1-4-73  to  31-3-76  to  institutions  jcatering  to  the  education
 training  and  rehabilitation  of  the  blind  ard  others  categories  of  the  handicapped  popula-
 tion  is  enclosed.  [Placed  in  Library.  See  No.  L.T.  11299/76]

 Maintenance  of  Konarak  Temple

 +1916.  Shri  Yadav:  willthe  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Oulutre

 be  pleased  to  state

 (a)  whether  special  measures  are  proposed  to  be  taken  for  the  protection  and  proper  main-
 tenance  of  Konarak  temple  in  Orissa;  and

 (b)  if  so,  the  funds  Government  propose  to  spend  on  the  protection  and  maintenance
 of  this  ancientsun  temple  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  *Ainistry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in  the

 Department of  Culture  (Shri  Netam)  :  (a)  &  (b)  Yes,  Sir.  Besides  continuing
 the  chemical  cleaning  and  preservation  of  sculptures  and  store  surfaces  of  the  rece

 sary  structuralrepairs  are  proposed  to  be  taken  up.  The  area  around  the  temple  is  being  land-

 scaped.,

 An  Expert  Committee  comprising  members  from  various  dis  ciplines  like  ge  olegy  to  biolegy
 etc.  has  been:  constituted  to  make  an  on  the  spotstudy  of  the  probl  ems  of  preservation  ofstone
 and  suggest  suitable  measures.

 to  be  spent  during  1976-77.
 For  the  activities  montioned  above  an  amount  of

 approximately
 Rs.  4  lakhs  is  propcsed

 ufagta  मजदूर

 1917.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  कृषि  श्रौर  feat  मंत्री  यह  बताने  की  ठ्पा  करेंगे  कि  :

 नवीनतम  वार्षिक  झ्रांकड़ों  के  श्रनुसार  भूमिहीन  किसानों  की  राज्य-वार  संख्या  तथा

 उनका  प्रतिशत  न कि त  ना  है  ;

 क्या  सरकार  के  पास  ऐ  से  श्रांवड़े  हैं  डिनसे  भमिहीन  विसानों  के  मध्यम

 तथा  बेरोजगारी  की  स्थिति  का  राज्यवार  ब्यौरा  उपलब्ध  हो  ;  श्र

 +  ? यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ales  क्या  ्  ह

 कृषि  श्रौर  सिचाई  AAA  में  राज्य  मंत्र  इग्  नवाज  से  «  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  श्रौर  सभा-पंटल  पर  रख  दी  जाएगी  |
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 ort  Sa

 गन्दी  बस्तियों  को  मूल  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  का  मध्य  प्रदेश

 सरकार  का  प्रस्ताव

 1918.  श्री  गंगाचरण  दीक्षित  :  क्या  निर्माण  और  maa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  की  भूमि  पर  बनी  गन्दी  बस्तियों  को  सल

 सुविधायें  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजा  है  ;
 ्रोर

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 निर्माण  श्रोर  maa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एच०  Fo  लं०  )  नहीं

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  |

 ajay  लोक  निर्माण  विभाग  में  जनियर  इंजीनियर

 1919.  श्रो एस०  डी०  सोसासुःदरम  :  क्या  निर्माण  शौर  झावास  यह  बताने  की  ठप्पा

 करेंगे  कि  :

 (*)  वेन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  गत  .1.0  वर्षों  से  भी  अधिक  aati  से  कायें  कर रहे

 वितने  जूनियर  इंजी  नियर  हैं  रिन्हें  स्थायी  सरवरी  व  मंचारी  घोषित  नहीं  क्या  गया  श्रौर

 स्थायी  पदों  के  में  पुनरावलोकन  frost  बार  कब  कपि  गया  था  ?

 निर्माण  शर  श्रावास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०

 सिविल  faaa

 1130  119

 प्रल  1974 में  ।

 सिक्किम  में  बहुत  उंचाई  पर  नेशनल  पाक

 1920.  श्री  एस०  Fo  राथ  कया  थि  और  सिचाई  मंत्री
 यह  बतानें

 की  कृपा  करेंगे  किं

 क्या  सिक्किम  सरकार  ने  राज्य  के  दिवतीय  aq  जीवों  के  संरक्षण  के  लिये  वहां  aga

 ऊंचाई  पर  एक  नेशनल  oa  बनाने के  लिये  Fez  सरवार  से  marcia  feat  wiz

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्यो  प्रतिक्रिया  है
 ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  प्रंभु  दास  पटेल  )  :  शर

 प्रभी  तक  भ्नुरोध  नहीं  किया  है  ।  तथापि  गत  जून  में  महावन  निरीक्षक  के  दौरे  के  दौरान  इस  प्रकार

 के  पार्क  को  स्थापित  करने  के  लिए  क्षेत्र  का  पता  लगाया  गंया  है  ।  राज्य  सरकार  ने  कहा  है  कि  क्षेत्र

 का  सर्वेक्षण  कर  लिए  ने  तथा  प्रबंध  योजना  तैयार कर  लिए  उतने
 के

 पश्चात्  वह  केन्द्र  से  इसके  लिए

 अरन रोध न्य  करे  |

 fags  दिल्ली  में  caret  को  नीलामी

 1921.  श्री  बी०  एन०  रेड्डी  क्या  निर्माण  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण
 carer  faa

 वेक
 दिल्ली

 ताहिरपुर  रिहायशी  aWsaT )  में  अ्रभी  कितने  प्लाटों  ी  नीलामी/पुनः:  निलामी/श्रथवा  उनका

 ग्राबटन  किया  उना  है

 31



 Written  Answers  Bhadra  8,  1898  (Saka)
 ae

 ये  प्लाट  किन  arent से  wa  तक  नहीं  बेचे  गये  हैं  या  श्रलाट  नहीं  किये  गये  हैं  ;

 उनके  निपटान  की  वर्तमान  योजना  क्या  है  ?

 निर्माण  ate  श्रावास तथा  संसदीय चत  मंत्री  (ait  के०  :  से

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  विवेक  बिहार/झिलमिल  ताहिरपुर  कालोनी  में  लगभग  1400  caret

 में
 से  लगभग  250  प्लाट  aden  के  लिए  ae  भी  उपलब्ध  हैं  ।  उनमें  से  श्रधिकांश  प्लाट  उन  लोगों

 के  लिए  ग्रारक्षित हैं  जिनके  प्लाट  अ्धिगृहीत  किए  गये  हैं  तथा  जिन्हें  योजना  के  उपबन्धों  के  श्रनुसार

 वैकल्पिक  अआवास  दिया  जाना  है  ।  ऐसे  लोगों  के  दावों  का  निपटारा  करने  के  जिनके  प्लाट

 गृहीत  किए  गये  शेष
 प्लाटों

 को  नीलामी  के  द्वारा  बेचा  जायेगा  |

 महाराष्ट्र  राज्य  में  वारना  परियोजना

 1922.  श्री  श्रण्णा  साहिब  Tefas  :  क्या  कृषि  शर  सिंचाई  भन्ती  यह  बताने  की  कता  ् रंग

 f

 कया  महा  राष्ट्र  की  बारना  पत्योजभा  से  सम्बन्धित  स्थान  के  अन्तिम  रूप  से

 एक  सौ  करोड़  घन  फुटों  में  जल  की  श्रावश्यकता  सांगली  तथा  कोल्हापुर  जिलों  तहसीलवा  सिचाई

 वे  श्रधीन  लाई  जाने  वाली  भूमि  के  इनुमानित  क्षेत्र  ate  पानी  की  प्लाई  पढ्धति  जैसे  नहर  सिचाई

 तथा  उठाऊ  सिंचाई  के  बारे  में  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या

 )  क्या  पानी  की  सप्लाई  से  रांगली  जिले  में  मिराज  तहसील  के  पूर्वी  भाग  के  सूखा  प्रभावित

 क्षेत्रों  को  लाभ  पहुंचेगा  ;  यदि  तो  कितने  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  होगी ;

 जल  का  fare  प्रकार  की  फसल  गे  लिये  उपयोग  किया  जायेगा  त्रौर  इस  पर  चिततना

 खच  श्रौर

 इस  परियों  जना  के  कब  तक  पुरा  हो  जाने  को  श्राशा  है  /

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय में  उपमंत्री  केदार  नाथ
 :  महा  शष्ट्र  सरासकार  न

 सूचित  farar  है  चि  बारना  पियो  जना  सांगली  जिले  के  शिडाली  तालुका  के  चन्दोली  गांव  में  स्थित  होगी  ।

 कुल  36.  8  हमार  भिलियन  घन  फुट  जल  के  उपयोग  की  योजना  बनायी  गई  है  ।  प्रतिवर्ष  fry

 जाने  वाले  क्षेत्र  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 जिला  क्षेत्र  हैक्टेयर  में
 ह  सा ाा

 संगली  4.  शिमला  10900

 2.  बागान  31286

 3.  faus  86  24

 50800  हैक्टेयर सांगली  जिने  के  लिए  कुल  शेष

 eg ee  a  NY  eg  ok

 1  2574 कोल्हापुर  साहुवाडी

 पनहाला  3206

 हुटकंगले  13476

 14342
 शिरोल

 ae  et  क  के  क  ि  अ

 कोल्हापुर  जिले  का  कुल  क्षेत्र  33600  हैक्टेयर
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 66520  हैक्टेयर  की  सिचाई  बहाव  सिंचाई  द्वारा ग्रौर  17880  की  सिचाई

 लिफ्ट  सिचाई  द्वारा  होगी

 वारण  परियोजना  से  सांगली  जिले  की  मिराज  तहसील  के  सूखा  प्रवण  पूर्वी भाग
 को

 लाभ  नहीं  होगा  1

 प्रस्तावित  फसल  प्रणाली  इस  प्रकार  है  2.0

 गन्ना  10

 लम्बे  रेशे  की  रूई  16

 हरी  खाद  थे  20

 10
 a.  नि

 ic  rans ot
 रबी  की  मक्का  17

 चारा

 ग्रीष्मकालीन  प्याज

 का  चना  16

 लाल  fat  12

 परियोजना  पर  81,  98  करोड़  रुपए  लागत  श्राने का  श्रतुमान है  ।

 इस  पश्योजना  के  1983  तक  पुरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 दाहदरा में  ग्रूप  श्रावास  समितियों  को  भूमि  का  श्रावंटन

 1923.  शी  ato  भायावन  :  क्या  निर्माण  site  श्रावास  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  दिल्ली  fertea  प्राधिकरण  के  योजना  सैल  ने  एक  मानचित्र  प्रकाशित  किया  है

 जिसका  sida  में  युप-4 ्  समिट्यों  को  भूमि  का  आवंटनਂ  है  ate  बताया  गया  है  कि

 भ्रुप
 झावास  समिट्यों  के  लिये  कुछ  स्थान  पटपड़गंज  में  रखे  गए

 क्या  इस  क्षेत्र  में  भूमि  पहले  हो  कुछ  समितियों  को  ware  कर  दी  गई  है  जिन्होंने  उसका

 विकास  झ्ारम्भ  कर  दिया

 क्या  कुछ  समितियों  ने  पटपड़गंज  क्षेत्र  में  भूमि  श्रावंटन  के  लिये  भी  निवेदन  कियां

 ग्र

 यदि  तो  सरकार  यह  भूमि  ऐसी  सभी  ग्रुप  श्रावास  समितियों  को  कब  अलाट  करना

 चाहती  है  ?

 निर्माण  शर  भ्रावास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  :  तथा

 नहीं
 ।

 हाँ  ।

 उन  सभी  gale
 समितियों

 को  भूमि  rated  की  जा  सकती  है  जिन्होंने  केवल  इस

 सम्बन्ध  में  सभी  भ्रोपचा  are  रखी  हों  ।
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 सूत  gare  मामलों  को  Waray  के  केजाधिकारे  से  बाहर  रखना

 Se
 इ  मन्त्र  ag  बताने  की  करेंगे  कि  e 1924.  मौलाना

 इसहाक  सम्भली
 :

 क्या  कृषि
 श्रौर  faa

 fiw.
 (27)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  उद्योग  तथा  नाग  in  पुर्ति  wearer  में  राज्य  मस्री  ने  यहे

 श्राश्वासन  दिया
 है

 कि  सभी  भूमि  सुधार  ASAT  को  भ्रदालतों  क  क्षेत्राधिया
 र

 से  पुरी  तरह  बाहर  रखनें

 के  लिये  संविधान  में  अवश्या  संशोधन  दिये  श्रौर

 (q)  यंदि  तो  इरा  वारे  में  क्या  कार्य  वाही  की  गई  है  ?

 कृषि  sitz  सिचाई  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  Ci
 प्रभ  दास

 :  नहीं

 प्रशन  ही  vet  उठता  ।

 wae  खित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों
 के  बच्चों  का

 छोड़  जाना

 1925,  श्री  डी०  के ०  पंडा  ४  क्या  Fatt,  समाज  कल्याण  शरीर  संस्कृति मन्त्री  यह  बताने  की
 कपा  घरे

 कया  श्रनुसचित  जातियों  तथा  ayaa. wre feTt  अर  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के

 स्कूल  छोड़  जाने  वाले  बच्चों  की  संख्या  झःघिक  होने  के  बारे  में  सरका
 र

 चिन्तित

 यदि  तो  ग्रामीण  क्षेत्रों  तथा  नगरीय  क्षेत्रों  की  गन्दी  बस्तियों  में  वर्ष  1973-74

 1974-75,  1975-76  में  frag  ने  स्कूल  झर

 (77)  इस  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिये  wears  ने  कया  ठोस  कदम  उठाये  हैं  ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में
 उपमंत्री  श्ररविन्द  नेताम  ):

 से
 .  जबपि  स्कू  स्तर  पर  स्कूल  छोड़ने  वालों  का  हाल  ही  में  कोई  श्रखिल  ATTA

 अध्ययन  नहीं  fer  गथा  किन्तु  यह  सुविदित है
 नि  बर्बादी  की  सी  विशेष  कर  प्राथमिक  स्तर  पर

 बहुत  ज्यादा  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  ake  शहरी  गन्दी  बस्तियीं  किक में रने  वाले  बच्चों  में  इसको  संध्या

 ्य विशेषकर  अहुत  ज्यादा  हैर। ७ रा  i  carga  समस्या  से  बहुत  चिनता  है  ।  इस  समस्या  को  हल  करने  के

 लिए  ug  तक  निम्नलिखित  उपाय  किए  Teg

 (1)  प्राथमिक  स्कूलों  में  agree  सेवायों  की  व्यवस्था

 (2)  TENITHT  ह श्  प्रशाशफों  के  लिए  ताकि  वे  इस  समस्या  के  प्रति

 जागरूपा  रहें  त्रौर  इसको  मम्म ट््थ  करने  के  लिए  श्रावश्यक  कदम  उठा  सकें  ;

 (3)  गैर  श्रोपचारिया  शिक्षा  सम्बन्धी
 कार्य  क्रमों

 को  लागू  are  ताकि  स्कूल  छोड़ने

 वाले  बच्चे  art  प्रारम्भिक  शौर  TSA pas  शिक्षा  को  पुरा  कर  सकें

 wen  deal  को  दी  जाने  वाली  राज  सहायता

 1926.  श्री  पी०  रंगनाथ  fataia  :  क्या  कृषि  site  सिंचाई  मन्त्री  यहं  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  ४

 क्या  राज्य  सरपारों  द्वारा  सीमान्त  फिलान  तथा  कृषि  मजदूर  श्रभिकरण  योजना

 के  sda  ऋण संस्थाश्ो  को  देय  राज  सहायता  की  एसा  ast  धनरांशि  wel  नहीं  दी  जा  रही

 यदि  a,  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे
 में

 क्या
 कार्य  ret  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 34.
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 सोमान्व  फिया mig  ale  लिंवाई  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  दा
 हू

 नवाज ai):
 {#) *  सा  अटाया श््रौर  शनिए  एजेंसਂ  को  +न्द्रीय  az को  यो  जना  के  च  ए  पव  रों  से  ay  संस्थात्रों के के

 लिए  कोई  उपदान  देय  नई हीं

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 गज़रात  में  लच  fears  परियोजनायें

 ने  को 1927.  श्री  पी०  गंगारेडी  :  क्या  कबि  Alt  लिवाई  मस्ते  बत  हू  tv  Y War  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  में  गुजरात  को  तोत  लघु  खिचाई  परियों  को  carota  दी

 और

 (@)  यदि  ही  तो  तत्सम्बन्धी  तश्य  क्या  हैं
 ?

 कृषि  ae  fares  नंजालय  सें  राज्य  सरो  we  vara  ६: (है  :  कौ  कोई

 wa  परियों  जना  इस  के  पास  स्त्री  तति  के  लिए  नहीं  पड़ो है  ।

 उपपकत  को  महे  नजर  रखते  हुए  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 Deaths  due  to  Manholes  in  Delhi

 1928.  Shri  Hari  Singh:  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  pleased  to  state:

 (a  whether  Government  are  aware  that  3०  children  were  kitted  as  a  result  of  fall
 in  the  open  manholes  in  the  Delhi  Municipal  Corporation  area  ति  1975  th:  23rd
 June,  1976 5

 (b)  if  so,  the  number  thereof  $  and

 (c)  the  steps  taken  by  Government  to  ensure  that  man-holes  are  not  left  open  ?

 The  Minister  of  State in  the
 Minitsry

 of  Works  and  Housing  (Sari  WEL  Brazat:
 (a)  &  (b).  There  was  only  one  case  of  dzath  of  a  child  as  a  result  of  open  manaolé
 4n  the  b). The: Municipal  Corporation  of  Delhi  area  in  the  year  1975  but  there  was  no  such  inciden  t

 on  23rd  June,  1976"

 (c)  Regular  watch  is  kept  by  the  concerned  staff  and  as  soon  as  any  case  of  missing/
 damaged  manhole  cover  is  noticed,  the  same  is  replaced  immediately.

 faarvraat  समिति  at  fanitzar

 1929.  श्री  faz  कया  ia  और  faa  मत्तों  यट  बजाने  की  छापा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  ने  शिवरामन  समिति  को  सिफ़ारिशों  को  मंजर  कर  लिया  है  जिनमें

 सुझाव  feat  गया
 है  कि  सहकारी  ऋणग  समितियों  तथा  ऐसो  हो  अरन्य  एजेन्सियोँ  द्वारा  295  करोड़  रुपए

 का  ऋण  वितरित  किया  जायेगा

 (a)  कया  इस  योजना  में  वाणिज्यिक  ale  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बको  का  कोई  उल्लेख  नहीं है

 सहक्रारी  समितियाँ  पर  अ्रभी  भो
 म्रमोर  किसानों  का

 fara 7  यदि  तो  क्या
 ष

 शंका  ग्रयवा

 खतरा  है  कि
 शायद  उपभोक्ता  ऋण  अतिनिर्धन  लोगों  को  न  मिल

 क्या  295  करोड़  रुपए  में  से  170  करोड़  रुए  को  राशि  उन  लोगोँ  के  लिए  थो  faa

 यास  कोई  भमि  नहीं  है  प्रथवा  श्राध  एकड़  से  भो  कम  भमि  है  ग्रौर  125  करोड़  रुपए  को  राशि  उन  लोगों

 के  लिए  है  जिनके  पास  ata  एकड़  से  लैकर  5  एकड़  तक  भमि

 8$
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 यदि  तो  क्या  इसकी  क्रियान्विति  पर  निगाह  रखने  हेतु  पयंवेक्ष ft  निकार्यों का  गठन

 Scat  win  यदि
 गिनी

 Naas?  bis}

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  are  नवाज  :  से
 उपभोग

 ऋण  सम्बन्धी  विशेषज्ञ  समिति  की  सिफ़ारिशें सरका  र  के  विचाराधीन  समिति

 ने  agra  लगाया  है  कि
 गरीब  ग्रामीण जिनके  पास  शून्य  जोतें  wat 01  एकड़ से

 5  एकड़  के  बीच  जोते  के
 वास्तविक  उपभोग  ऋण  की पूर्ति के  लियें  प्रचालन के  प्रथम  में  भ्रपेक्षित

 निधियां  170  करोड़  रूपये  होंगी  ate  गरीब  लोगों  की

 '

 उस  श्रेणी  के  लिए  जिसके  पास  50  एकड़ से

 अघिक  किन्तु 5  एकड़  से  कम  भूमी  की  जोते  125  करोड़  रुपये  होंगी  ।  समिति ने  सिफ़ारिश

 की  है  कि  प्रथम  श्रेणी  के  लोगों के  लिये  अपेक्षित  170  करोड़  रुपए  की  धनराशि  में  से
 0.0  करोड़

 रु०

 सहकारी  सोसायटियों  के  पुरी  तरह  मजबूत  बनने  के  बाद  उनके  माध्यम  से  दी  जायेंगी  श्रौर  As

 रुरियाजਂ  की  उपभोग  भ्रावश्यकताओओं की  पति  हेतु  अपेक्षित शेष
 100

 करोड़
 रुपये

 देने  के  लिये
 राज्य

 सरकारों
 को

 विशेष  करों  श्रथवा  पुनर्विनियोजन  के  माध्यम  से  संसाधन  जुटाने  होंगे

 समिति
 ने  यह

 थी  सिफ़ारिश  की  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारो ंके  साथ  इस  प्रश्न  पर  करें

 कि  वे  इस  मामले  में  राज्य  सरकारों  की  किस  सीमा  तक  सहायता  कर  सकती  है

 सहकारी  सोसायटियों  पर  श्रमीर  किसानों  के  नियंत्रण  को  कम  करने  के  लिये  समिति  ने

 सिफ़ारिश  की  है  कि  सभी  राज्य  सरकारों  द्वारा  विधायी  उपाय  किये  जाने  चाहिएं  जिससे  कि  कर्नाटक

 तथा  भ्रान्घ्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  पास  किये  गये  कानूनों  के  श्राधार  पर  सभी  प्राथमिक  द्धि  सहकारी

 ऋण  सोसायटियों  में  सदस्यता  को  व्यापक  रूप  से  लागू  किया  जा  सके  ।

 जहां  तक  वाणिज्यिक  बैकों  तथा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैकों  का  सम्बन्ध  समिति  ने  सिफ़ारिश  की

 है  कि  राजस्व  तथा  बैकिंग  विभाग  इन  बैकों  को  Ly A ATTA  सिद्धान्त  जारी  करे  कि  वे  समिति  की

 सहकारी  सोसायटियों  से  सम्बन्धित  सिफ़ारिशों  के  श्रनुसार  श्रपने  श्रादमियों  को  उपभोग  ऋण  प्रदान

 जी  नही ं1

 समेकित  ग्रामीण  विकास

 1930.  श्री  बसन्त  साठे  :  क्या  कृषि  श्र  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने
 की

 म्र््पो  करेंगे  कि
 ॥

 क्या  सरकार  ने  समेकित  ग्रामीण  विकास  योजना  के  seas  कायेंक्रम  तेयार  किया

 यदि  तो
 उसकी  मुख्य  बातें  क्या  इसके  लिये  किन  किन  क्षेत्रों  का  चयन  किया

 गया  चालू  वष  में  वित्तीय  उपबन्ध  किये  गये  हू  शर  वेन्द्रीय  श्रौर  राज्य  स्तरों  श्रादि  पर

 किए  गए  कार्यक्रम  संगठनों  सम्बन्धी  क्या  व्यौरा  है  ;  we

 महाराष्ट्र  राज्य  तथा  अन्य  राज्यों  के  लिये  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  है
 ?

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दाह  नवाज  जी

 केन्द्रीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  ज  1976-77  के  लिये  बजट  दस्तावेजों के  साथ  समन्वित

 ग्राम  विकास  संबंधी  एक  विशेष  पंत्र  संसद में  प्रस्तृत  विया  गया  था  ।  इस  पत्त  में
 ग्रामीण

 कार्यक्रम  का  उत्लेख  किया  गया  था  जो  गरीब  के  लाभ  के  लिये  विज्ञान  तथा  प्रौदूयोगिकीः
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 30  1976
 लिखित

 उत्तर
 i 2

 के  सौदेश्य  निवेशों  के  माध्यम  से  उपलब्ध  Sqlaly  से  प्राधिवा का को  Ai
 Tt  क  a on

 घकतम  उपयोग  करते  को  दिया  में

 लौक्षत  था

 क्षि  गर  fears  मंत्रालय  में  प्राम  विकास  विभाग  को  कार्यक्रस  को  समन्वित  करते  का

 ayy  उत्तरदायित्व  सौंपा  गया  है
 ।

 प्रा"म्भिक्  अवस्था  कषि  प्रनसंघान  तथा  शिक्षा  विभाग  ने  भारतीय  क़षि  मन  परिषद

 की  सहायदा  से  निम्नलिखित  जिलों  के  लिपे  संसाघन  सुचो  तथा  कायत्राह्दी  योजनाएं  तयार  करना

 कपा  है
 :-

 महबूब

 मिर्जापुर

 टिहरी  गढ़वाल  तथा  बांकुरा  ।

 उप  समय  पर  योजना  ara  के  सदस्य  की  अध्यक्षता  में  एक
 समिति  कार्यक्रम  द्वारा

 हो  ५६  प्रगति  को  समोक्षा  करेगी  श्र  क्षेत्र  में  सामने  ars  AAEATAT  को  हल  करने  का  संझाव

 देगी ।

 ये  योजनाएं  निम्नलिखित  मार्गदर्शक  सिद्धान्तों  के  ग्राधार  पर  तैयार  को  जा  Tees

 कार्येक्रग
 को

 ग्राम  समुदाय में  ग्रत्यघिक  गरीब  लोगों  सीमान्त  किसानों  में

 भूमोद्दीन  कारीगरी  तथा  को  लाभप्रद  रोजगा
 र  श्रवश्य  प्रदान

 करना  चाहिए
 ॥

 ये  रोजगार  के  श्रवसर  विद्यमान  स्थानीय  संसाधनों  पौधा

 खनिज  तथा  भ्रन्य  qaaay  fT  उपयोग  करके  विज्ञान  तथा  sig.

 योगिकी  के  माध्यम  से  पैदा  किये  जाने  चाहिए  ।

 कार्यक्र  चलाने  में  काफ़ी  सरल  तथा  यह  सूनिश्चित  करने  में  काफी  सुलभ  होना

 चाहिये  कि  यह  उसी  प्रकार  को  waar  बदलती  हुई  परिस्थितियों
 में  पुनरावृत्ति

 के  लिये  श्रात्मनिर्भर  तथा  सक्षम  है  ।

 इस  कार्येक्रम की  करीब  प्रामीणों  के  पक्ष  में  रचनात्मक  इसमें  विद्यमान  स्थांनी

 संसाधनों  के  अधिकतम  उपयोग  के  लिये  कांयेवाही  योजनाएं  तैयार  करने  में  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी

 निवेश
 शाभिल  हूँ

 और  sa  इसमें  स्थानीय  समाज  से  लिये  गये  वैज्ञानिक  तथा  युवक  हूँ  जो

 योजनाओं
 के

 मौसौदों  की  विधीक्षा  करेंगे  और  इन  योजनाओं  को  कार्यवाही  का  रूप  देंगे  ।  इसका

 कोई  अ्रपरि थ्तैनीय  erat  नहीं  होगा  ale  प्रत्येक  योजना  स्थानीय  परिस्थितियों  और  संभावनातों

 के  तैयार  की  जायेंगी  ।

 fart  मंत्रालय
 के

 1976-77  के
 बजट  में  15  करोड़  रुपए  का  प्रावधान किया  गया

 विभिन्न  राज्य  सरकारों
 के

 लिये  aa  तक  कोई  निधियां  निर्धारित  नहीं  की
 गई  हूँ  चूंकीं

 क्ला्यवाही  मोजनाओं  को  प्रभी  अंतिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 केरल  में  कमांड  fa  सें  ule  तथा  जल  परियोजना

 1951.  श्री  £ 1  Fo  कया  फु  पौर  fears  मंत्री  य  बताने की  FT  करेंगे  किः

 (w)  क्या  at  1976-77  के  दौरान  कमाए  saa  में  भूमि  तथा जल  way  संबंधी
 बके  orf;
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 मागंदर्शी  afi ASAT  को  ST¢}  करने  के  लिये  दे दि दक ्  प्रताव  लग्बे  इसे  के  वे  ीय  सरकार

 के  पास  विचाराधीन  है
 :  श्र

 (?7)  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 mfg  शर  सिंचाई  मंत्रालय  में  cer  मंत्री  दाह  ae  :  1976-77  के

 दौरान  नैय्यर  व  माप्ड  क्षेत्र  में  मृदा  तथा  उल  प्रबंध  की
 मागंदर्शी  परियोजना  जारी  रखने  का  प्रस्ताव

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  नहीं  पड़ा  gar  है  ।  इसे  1976-77  में  जारी  रखने  की  मंजूरी  पहले ही
 लारी कर  दी  गई  है

 (7)  प्रश्न  हीं  नहीं  उठता  ।

 केसरी  दाल  की  खेती  पर  रोक

 1932.  श्री  रामगोपाल  रेड्डी

 थी  श्रार०  के०  सिन्हा
 :

 श्री  रासं  भगत  पासवान
 :

 वया  कृषि  site  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (77)  राज्य  मै  batt  दाल  की  खती
 पर

 रौक  लंगानें  के  faa  Aha  सरकार

 कीं  श्रनुमर्ति  मांगो है  ;  और

 यदि  तो  उसका  eater  क्यां  हैं  ौर  उस  बारे  मैं  ब्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 ole  श्रौर  सिंचाई  मंत्रालय  में  aqaat  प्रभ  दास  Ale  जी  नि

 छत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  प्रदेश  केसरी ।  1976”  नामक  श्रध्यादेश  का

 एक  मसीदा  भेजा  है  ।  इस  श्रघ्या देश  के  उपबंधों  में  न  वेवल  वेसरी  दाल  की  खेती  करने  बल्कि

 इससे  बने  frat  भी  पदार्थ  की  बिक्री  या  विनिर्माण  पर  भी  रोक  है  ।  श्रध्यादेश  के  मसौदे  का  ब्यौरा

 नीचें दिया  गया

 (1)  केसरी  दाल  की  खेती  नही  श्रथवा

 (2)  केसरी  था  इससे  बने  fray  cere  की  feat या  saat

 बिक्री  के  लिपे  पेशकश  नहीं  झथवा  बिसी  भी  नाम  से  बिक्री  के  प्रयोजन  के  लिये  उसे  श्रपने  पास

 नहीं  या  बिक्री  करने  के  लिये  कोई  पदार्थ  बनाने  के  लिये एक  वस्तु  के  रूप  में  इसे  प्रयोग  में

 नहीं  या

 (3)  ay  दाल  या  बेसरी  दाल  से  बना  कोई  पदार्थ  विनिमित

 नहीं  करेगा

 इश  धारा  के  प्रयोजन  के  लिये  साबुत  के  केसरी  दाल के  me  था  साबुत  केसरी

 दाल  या  पेरारी  दाल  का  चने  एरीटिनम  था  चने  की  दाल  या  चने  के  me  अथवा  विसीः

 भी  अन्य
 दाल  झाटे  के  साथ  मिश्रण  वृ ल सरी  दाल  का  उत्पादोत्पाद  माना  जायेगा  1

 भारत  सरकार  इस  weqrasy  के  मसौदे  पर  विचार  कर  WE  ।
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 लिखत  उत्तर कै
 1898

 (x)
 Fete

 राज्यों तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रो ंको  सप्लाई  किये गये  खाद्यान्न

 1933.  श्री  पी०  गंगादेव  :  क्या  Hie  wie  सिचाई  मंत्री  थ  ताने  की  rat  चारेंगे  कि

 वर्ष  के  प्रथम  छः  माह  पे  दौरान  कन्द्राय  पूल  से  दया  संघ  राज्य-मेत्रों
 को  गेहूं

 चावल  तथा  मोटे  इनाजों  का  कल  frat  मात्रा  में  ardea  feu  गया

 श्रौर क्या  राज्यों  को  grata  कुल  मात्रा  उठाई  नहीं  गई  है  ;

 यदि  न  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 fared  १
 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झण्णा  पी०  क  बर  41,95

 लाख  मीटरी  टन  ॥

 शर  (7  खने  बाज र  में  खाद्यान्नों  की  रगम  उप्लत्ध  के कारग  सरकारी

 वितरण  प्रणाली  से  art  कम  थी  श्रौर  इसलिए  केन्द्रीय  पुल  से  ard  आवंटित  माता  नहीं  लीं

 थई थी  |

 सद्रास  नगर  क्षत्र  में तगर-विकाप  की  श्रावस्यकताओं  सम्बन्धी

 समिति  का  fader

 1934.  श्री  एम०  कतामूत ु:
 कया  निर्माण  श्रौर  श्रावास  मंत्री  नगरीय

 बिकास
 बरिधोजना के  वारे में  10  1976  के  तारो ,'त  प्रश्न  संख्या  746  के  उत्तर  के  airy

 बह  बताने  की  छपा  करेंगें  फि

 क्या  मद्रास  नगर  क्षेत्र  कीं  नंगर  Bera  का
 मून्यांदन  वारने हे हेतु

 नियुक्त  समिति  का  प्रतिव  दन  सकार  को  प्रप्त  हो  गैया  है  ;  तौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  ने  वया  निर्णय  लिया  है  ?

 निर्माण  att  श्रावास  तथा  संतदीय  कार्य  मंत्री  (sit  के०

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 कलकत्ता  में  राशन  को  दुकानों  पर  झधिक  मूल्य  पर  चावल  शरीर  गेहूं  की  fant

 1935.  श्री  सरोज  awl  :  क्या  कृषि  आर  सिचाई  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कलकत्ता  श्रौर  aa  राशन  वाले  क्लॉ  के  नागरिकों  को  विवश  होकर  154

 रपए  प्रति  विवंटल  की  दर  पर  चावल  खरीदना  पड़ता  है  यद्यपि  फो
 क्रय  मूल्य  119  रुपए

 fa  क्विंटल  है  तथा  140  रुपए  wife  पि्बंदल  के  हिताब  से  गेहूं  खरीदना  पढ़ता है  जबकि  इ

 wy  मृत्य  105  रुपए  प्रति  faqra
 है

 ;

 यदि

 ह

 तो  राशन  की
 aaa

 से  चावल  झोर  गेहूं  बेचकर  इतना  लाभ  कमाने

 के  क्या  कारण हैं  ;

 मंत्रालय  वा  क्यया
 कायवाही

 करने  का  विचार  जिससे  कलकत्ता  की  जनता  को

 खाद्य  सेला  चावल  at
 ca प्.ब्चुर  जिसे  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में से ही  age  फिया  जाता

 g? ?
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 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णा  aga  पी  (4)
 विभिन्न  राज्यों  में

 गेहूं  को  मलय  105  रु०  प्रति  frize  हैं

 att  मोटे  चावल  का  निकासी  कय  मूल्य  117  रु०  से  127  रु०  प्रति  क्विंटल  है

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  ate  वितरण  सम्बन्धी  प्रासंगिक  खर्चों  को  इयान  में  रखकर

 ig  तौर  मोटे  चावल  के  केन्द्रीय  निगम  मूल्य  125
 रु०

 झ्र  135  रु०  प्रति  feiza

 निर्धारित  किए  गए  हूँ  ate  इनमें  राजसहायता  का  म्रंश  पहले  हो  शामिल  है

 केखीय  निर्गम  मूल्य  में  वितरण  पर  होते  वाले  प्रावंगिक
 खुदरा

 aqrarfeat  के

 लाभ  ग्रौर  राज्य  के  प्रगासमिक  खर्चों  को  शामिल  करने ंके  बाद  राज्य  सरकार  उपसोक्ता  निर्गम

 मत्य  निर्धारित  करती  है  ।  इस  प्रकार  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ret  निर्धारित  किया  गया  मलय

 हू ँके
 बारे  में  140  स०  प्रति  fizz  सौर  मोरे  war  के  लिए  54/-  6  प्रति  क्विंटल

 बैठता है

 खदरा  व्यापारियों  के  लाभ  के  कोई  are  लाभांश  area  नहीं  होता  क्योंकि

 केन्द्रीय  निगम  म्यों  को  दी  जाती  है  ।

 श्रान्तरिक  रूप  से  afasrca  fag  गए  are  केन्द्रीय  पूल  से  ग्रावंटित  चावल  में  से

 कौन  से  चावल  को  कलकता  को  अपना  अन्य  क्षेत्रों  को  श्रवंटित  किया  जाना  इसे  बारे

 में  राज्य  सरकार  को  निर्णय  करन  होता  है  ।  पश्चिमों  बंगाल  सरकार  को  beata

 पुल  से  areal  में  यथासम्भव  अधिकतम  सेला  चावल  की  मात्रा  देने  के  लिए  प्रत्येक  प्रयरन  किये

 लाते हैं  ।

 gfe  के  उपयोग में  at  वालो  वस्तुग्रों के मुल्यों के  मुत्यों  में  बृद्धि  का

 छत्पादन पर  प्रभाव

 1936.  श्री  एस०  alo  पाटिल  :  क्या  कृषि  भर  faarg  मंत्री  ag  बताने  की  करे

 करेंगे कि

 क्या  रसायनिक  उर्वरकों  के  कृषि  सिचाई  दर  तया  aye

 श्रादि  के  मृत्यों  में  वद्धि  के  परिणामस्वरुप  कपास  झ्रौरਂ  ग्न्य  श्ताजों  को  sess  लागत

 में  वृद्धि  हुई  है  तथा  वर्तम्गनਂ  निर्धारित  मूल्यों  के  कारण  किसानों  को  भारी  हानि  गेतो  त्या

 इसका  FTqat  उत्पादन  पर  भी  बहुत  बुरा  अभाव  पड़  सकता  |;  शौर

 यदि  at,  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कया  कदम  उठाए  हैं
 ?

 फुषिं  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभू  दास  पटेल  )  :  att  (a)  गत

 ad  के  दौरान  उर्वरकों  को  जोकि  फसलों  के  लिए
 एक  महत्वदूर्ण

 grat

 1975  से  बार्र  कम  की  गई है  ।  राष्ट्रीय  बीज  निगम  द्वारा  बेचे  जाने  प्रमाणित

 की  कीमतें  भी  कम  कर  दी  गई  हं  ;  दूतरी  बोर  कुछ  तन्य  कृषि  QTaat  को  को मर्ते/दरें  जैसे  सिचाई

 को  कृषि  मजदूरी  बढ़  गई  है  ।  ग्राकलित  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  ब्रादानों  को  लागत

 में  परिवर्तन  तथा  अरन्य  सम्बन्धित  पहुलुप्रों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।  गलने  को  बिकी

 से  किसानों  को  सिलते  वाले  मल्प  ग्रामतौर  पर  सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  मूल्यों  ये  प्राधिक

 होते हैं  ।  धान्यों  के  साभने  वसुली  के  कार्यों  से  बाजार  मूल्यों  के  मूल्यों  से  नीवे  गिरने

 से  रोकने  में  सद्दायता  मिली  है  ।
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 30  1976  लिखित  उत्तर

 तिल  का  उत्पादन

 1937.  श्री  Sto  जी०  चन्द्र  गौडा  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 शारेंगे  थक

 क्या  तिल  के  उत्पादन  में
 भी

 वृद्धि
 की

 गई  है  ;  श्नौर

 थदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  saat  (sit sa A)  दास  :  श्र  (a)

 1975-76  में  4.  65  लाख  मीटरी  टन  fear  के  उत्पादन  का  अ्रनुमान  जबकि  1974-  75  में

 3.  92  मीटरी  टन  तिल  का  उत्पादन  gar  इससे  लगभग  18.6  प्रतिशत  की  वृद्धि  का

 पता  चलता  है  ।

 नदियों  द्वारा  उड़ीसा  में  हुई  हानि

 1938.  थी  अजन  सेठी  :  क्या  कृषि  और  सिंबाई  मंत्री  यह  बताने  की  gar  करेंगे

 मि  ध

 (=  क्या  कई  ग्रामों  को  जलमान  करके  नंदियों  द्वारा  की  गई  हानि  के  बारे  में  केन्द्रीय

 शरकार  को  उड़ीसा  राज्य  की  are  से  Fes  मिली  है  ;  भोर

 afe  तो  इस  राज्य  में  बाढ़  पीड़ितों  को  केन्द्रीय  सरकार  ने  कया  सहायता  दीं

 कृषि  श्र  सिचाई  e  में  उपमंत्री  प्रभु  दास  :  (@)  उड़ीसा  सरकार  ने

 सूचित  किया  है  पुरी  ate  के  जिले

 1976  की  बाढ़  त्ौरਂ  भारी  वर्षा  से  प्रभावित  हुए  हैं  ।  बाढ़  are  भारी  वर्षा  से  काफी  क्षति

 हुई  है  ।

 सरकार  द्वारा  छटवें  वित्त  DAN  की  me fare qT  स्वीकार  करने  के

 राज्य  सरकार  को  ग्रायोग  द्वारा  प्रदान  की  धनराशि  की  सहायता  से  तथा  waar

 परिव्यय  में  सपचित  समायोजन  करके  श्रपने  ही  संसाधनों  से  सत  कार्यों  के  लिए  वित्त

 करनी  होती है  ।

 नगरों  से  भिवारियों का  निकाला  जाना

 1939.  श्री  एस०  श्रार०  दासाणी :

 श्री  भगीरथ  भंवर :

 क्या  fRrett,  समाज
 कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नगरों
 ate  से भिखारियों के  निकालने  के  लिए  कृछ  राज्य  सरकारों  द्वारा  की

 aT  कार्यवाही के  बारे  में  केन्द्रीय सरका  र  को  पता  है  ;

 यदि
 तो

 उसका  संक्षिप्त ब्यौरा  कया  है  ;  भौर

 क्या  संघ  राज्य-क्षेत्रों  के  सम्बंध  में  भी  ऐसी  ही  कार्यवाही  की  जायेगी  ?
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 पदभार  4  Leute  हॉ
 rat  श्रौर  GAIT  कत्याण  AMA  तथा  संस्कृति २ लि  स  उपमंत्री  श्र

 प्रेटर  बम्बई  से  भिखारियों  को  हटाने  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  मे  बम्बई  भिक्षावृत्ति  निवारण

 1959  को  संशोधित  किया  है

 एक  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है
 ।

 दिल्ली
 प्रशासन  ने

 भी  इस
 संबंध  में  कदम  उठाए  हैं

 ।  VATS CUNY  1975-76 में

 4935  भिखारों  गिरफ्तार किए  गए
 थे  वे  कुछ  काय॑  केन्द्रों का  विकास  करने  तथा  विकास विभाग  को

 saat  परियोजनाओं  के  लिए  शारी  रिक  रूप  से  योग्य  ferarfzay  को  उपलब्ध  कराने  की  योजना

 बना रहे  वे  इस  सदन  तथा  कार्य  केन्द्रो  में  स्थान
 को

 बढ़ाने  की
 भी

 योजना  बना  रहे  हैं  ।

 विवरण

 भिक्षावत्ति  की  बुराई को  दुर  करने के  लिए  महा  राष्ट्र  सरकार
 ने

 ग्रेटर  बम्बई  के  क्षेत्र  से  सभी

 प्रकार  के  भिखारियों
 को

 गिरफ्ता
 र

 करने
 के  लिए

 एक  क्रैश  कार्यक्रम  शुरु
 किया  है  सभी  योग्य  शरीर  वालें

 भिखारियों  को  नगर  से  निकाल  दिया  जाता  है  श्रौर  उन्हें  रोजंगा
 र

 दिया  जाता  है  ताकि वे  सचमृच  रोजी

 कमा  सकें  |  जो  भिखारी  नगर से  निकाले  जाने के  श्रादेश  का  उल्लंघन  करते  हैं  प्रौर  ग्रठर  बम्बई  at

 में  लौट  उन्हें  गिरफ्तार  कर  लिया  जाता  है  श्नौर  मुकदमा  चलाया  जाता  है  ।

 2.  ग्रेटर  बम्बई  के  एक  उप  नंगर  गोरे  गाँव  में  एक  विशेष  स्वागत  केन्द्र  स्थापित  किया गया  है

 गिरफ्तार किए  गए  शिखा  रियों  पर  मुकदमा  चलाने  के  लिए  विशेष  जूडिशियल  मजिस्ट्रेटों  की  दो  श्रदालतें

 स्थापित की  गई  हैं  ?

 3.  faata  रोगी  sara  वृद्ध  ait  aaa  शिवा  रियों  को  एक  सरकारी  संस्था  में  रखा  जाता

 हैं  जहां  उनका  भरण-पोषण  झौर  चिकित्सा  की  देखभाल  की  जाती  है  बाल  भिखारियों  को  केन्द्रीय

 बम्बई  में  रिमांड होम  में  रखा  जाता  है  जहां  उनका
 न

 केवल  श्रावश्यक  भरण-पोषण  किया  जाता है  बल्कि

 दस्तकारी  का  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  तथा  कुछ  बुनियादी  प्रारम्भिक  शिक्षा  भी  दी  जाती  है  ।

 4.  इसਂ  कार्य  के  लिए  बड़े  प  माने  पर  जन  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिए  एक  राज्य  प्तरीय  समिति

 गठित  को  गई  जिसके  श्रध्यक्ष मुख्य  मंत्री  सदस्यों में  ए  से  व्यक्ति  शामिल  जिनका  लोक  सेवा  का

 विशिष्ट  रिकार्ड  इस  राज्य  स्तरीथ  सर्मिति की  सहायता  एक  छोटी  कार्यकारी  (ata  करती है  ॥

 समाज  कल्याण  के  राज्य  मंत्री  इसके  श्रध्यक्ष हैं  तथा  राज्य  स्तरीय  समिति  के  कुछ  रदरय इसके  cae  हैं  1

 5.
 मुख्य  मंत्री  के

 राहत
 कोष  के

 श्रन्तगं
 त

 मुख्य  मंत्री  राहत  कोष  व्यवितयों की

 के  नाम  से  एक  war कोष  स्थापित  किया  गया  कोष के  धन  का  उपयोग  न  केवल  भिखारियों बल्कि

 समाज  के  rea  पीड़ित  वर्गों  निराश्रित  पीड़ित  fara  की

 पुनर्वास  और  कल्याण  की  योजनाओं  के  लिए  भी  किया  जाएगा  ॥

 6.  भिक्षावृत्ति  निवारण  के  संदेश को  फलाने वे

 7.  20  1976
 फक

 9900  भिखारी
 गिरफ्तार किए  जा  चुके  जिनमें  से  333

 शारीरिक रूप  से  योग्य  हैं  उन्हें  नगर
 से  निकाल  दिया  गया

 शरर  ध्रहमदाबाद  जिले  मकुनी  is

 जकवाड़ी  सिंचाई  परियोजनाओ ंके  स्थानों  पर  भेज  दिया  गया  है  तथा  दैनिक  मज़दूरी  के  श्राध।र  पर
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 (za  )  उत्तर
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 दोजगार  दिया  गया  4215  जिन्हें  वृद्ध  और  प्रशवत  व्यक्तियों  के  रुप  में  ating

 far  गया  e ada  भिखारी  सदनों  में  रखें  गए  हैं  तथा  250  किशोर  शिखा  रियों  को  रिमांड  होम

 में  रखा  गया  है  ।

 विडसर  जनपथ  waits  रोड  और  tind  नई  दिल्ली

 पर  बंगलों  का  गिराया  जाना

 1940.  श्री  water  fee  :  क्या  निर्माण  और  श्राचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  वि  १

 क्या  नई  दिल्ली  में  विडंतर  श्रशोक  रोड  झ्ौर  रायसीना  रोड  पर  कुछ

 बंगलों  को  गिराया  जायेगा  ;  और

 इस  भूमि  को  किस  प्रकार  उपयोग  करने  का  प्रस्ताव है  ?

 निर्माण  और  mene  तथा  ana a  कार्य  मंत्री  क०  :  att

 प्रस्तावित जोनल  प्लॉन  की  श्रावश्यकताओं के  झतुस।र  होटलों  की  स्थापना के  लिये  भूमि

 प्रयोग  की  जाएगी  ।

 Appointment  of  Youth  Co-ordinator  in  Nehru  Yuvak  Kendra

 fz9q1.  Shrimati  Savitri  Shyam  :
 hri  Shanker  Rao  Savant  $

 Will  the  Minister  of  Education,  Sccial  Welfare  and  Culture  be
 pleased  to  state  ६

 a  whether  rules  governing  ad-hoe  appointment  on  the  post  of  youth  co-ordinator  in
 Nehru  Yuvak  Kendra  (Nehru  Youth  Centre)  have  been  revised  ;

 (b)  if  so,  the  outlines  thereof  ;

 (c)  whether  a  decision  has  been  taken  to  fill  the  vacant  posts  of  youth  co-ordinator  now
 only  by  appointing  Government  employees  on  deputation  3  an

 (d)  if  so,  when  such  decision  was  taken  ?

 in  the  Department  of  Culture  (Skri  Arvind  Netam)  :  (8)  10  (d)  The  recruitment  rules
 The  Duputy  Minister  inthe  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and

 for  the  post  of  Youth  Coordinator  of  Nehru  Yuvak  Kendras  have  not  been  finalised.  Meane
 while,  the  posts  of  Youth  Coordinators  are  beirg  fijled  cn  an  ad-hoc  basis.  Ace-rding  to
 the  present  practice  names  are  invited  ः  m  the  Stare  G-vernments  and  the  pers~ng  so  m  mio
 nated  are  y  the  Certra]l  mmittee  and  app:intmerts  are  made
 onthe  reccmmendaticrs  of  that  Committee.  The  Government  preferto  appoint  officers
 on  deputation,

 20  सूत्रीय  कार्यक्रम  के  mata  सिचाई

 1942.  श्री  एन०  ई०  होरो :  क्या  ata  ake  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की

 कया  बिहार  राज्य  ने  1975-76 में  20  सृत्ीय  कार्यक्रम के  अन्तर्गत  सिचाई  क्षमता  में

 15  प्रतिशत की  वृद्धि  की  है  ;  भ्रौर

 लेसोन  हाई  वल  नहर,श्रौर  चन्दन
 जलाश्य  नामक  चार

 बड़ी  परियोज+

 बाझों  हक्टेय
 र

 क्या
 सुविधाएं

 दी  गई  हूं  तथा  उनके  लक्ष्य  वया
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 (Saka)  _

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  :  1975-76  में  बृहत

 तथा  मध्यम  स्कीमों  के  जरिए  बिहार  में  सिंचाई  शक्यता  में  लगभग  5 प्रतिशत वृद्धि  की  गई

 इन  स्कीमों  से  जितना  शक्यता  सुजन  करने  का  लक्ष्य  था  ae  जितनी  सुजित की  गई  वह

 लाभ  प्राप्त  लाभ
 a el

 1.  1151  435

 2.  कोसी  कोसी  ate  राजपुर  नहरों  873  410

 3.  सोन  उच्च  स्तरीय  161  110

 4,  चन्दन  जलाशय
 63  63

 es

 में  खाद्यान्नों  के  ara  में  कदाचारों  को  जाँच

 1943.  श्रो  श्रार०  क े०  fare:

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय :

 क्या  और  सिंचाई  मंत्री  ag  बताने  की  ह्पा  करेंगे  कि  !

 क्या  अमरीका श्रनाज  कम्पनियों  द्वारा  भारत  को  खाद्यान्नों का  fate  वारते  समय
 किये

 गये  के  बारे  में  जांच  पुरी  हो  गई  है  ;  यदि  तो  उससे  क्या  निष्कर्ष  निकले  ;

 क्या  इन  कदाचारों  के  लिए  सरकार  का  विचार  किसी  मुग्रावज़े  का  दावा  करने  का

 aie  यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  atk

 कुछ  mace  श्रना ज  निर्यातकों  के  विरुद्ध  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  ग्रमरीकी  न्या  लयों

 में  दायर  किये  गये  कुछ  मुकदमों  की  स्थिति  कया  है  ?

 कृषि  सिंचाई  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  (eit  श्रण्णा  साहेब  पी०  fart):  भारत

 विभिन्न  देशों  को  श्रनाज  का  निर्यात  करने  में  संयुक्त  की  अना ज  कम्पनियों  द्वारा  किए  गए

 कदाचारों  की  संयुक्त  राज्य  सरकार  द्वारा  भ्र्भी  भी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 तौर  सरकार  ने  हाल  ही  में  arg  के  दक्षिणी  क्षेत्र  के  फीड  न  जिला  न्यायालय

 में  मई  के  प्रथम  सप्ताह  में  संयुक्त  राज्य  की  ware  सप्लाई  करने  वाली  पांच  फर्मों फ  प्रारप्भिक

 दावे  दायर  किए  हैं  जिनमें  1961  से  1975  तक  की  अवधि के  दौरानਂ  जहाजों  द्वारा  भेजे  गए  सनाज

 पके
 बारे  में  हरजाना  देने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी  केन्द्रीय  निकाय

 1944.  श्री  राम  सहाय  पाँडे  :  क्या  कृषि  प्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं
 ।

 कया  ग्रमीण
 क्षेत्रों

 के  लिए  प्रौद्योगिकी  के  बारे  में  सरकार  का  विचार  एक  केन्द्रीय

 स्थापित  करने  का  है  ;  शर
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 as:

 यदि  तो  प्रस्तावित  निकाय  कया  art  करेगा  ।

 —a डी
 कृषि  ake  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  mtg  नवाज

 :  हू

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 कार्यक्रम
 के  भ्रन्तगंत  खाद्य  उत्पादन

 1945.  श्री  Fo  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 किन  किन  राज्यों  ने  कार्यक्रम  के  gente  श्रंपनी  योजनाओं  के
 पूरा  होने

 पर

 खाद्य  उत्पादन  में  सम्भावित  वृद्धि  का  भ्रनुमान  लगाया  है  ;  ATT

 (@)  कर्नाटक  राज्य  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  की  मंजूरी  के  लिये  भेजे  गये  कार्यक्रम  की  मुख्य

 बातें  क्या  हैं  श्रौर  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?!

 श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभदास  :  (a7)  कार्यक्रम  के

 धंतगंत  विभिन्न  Tay  के  पूर्ण  होने  पर  खाद्य  उत्पादन  में  होने  वाली  वृद्धि  का  ठीकन्ठीक  मूल्यांकन

 बरना  सम्भव  नहीं  क्योंकि  (1)  कुछ  योजनाश्रो  का  खाद्य  उत्पादन  पर  केवल  झरप्रत्यक्ष  प्रभाव  होता

 (2)  इससे  केवल  खाद्यान्नों  को  जो  लाभ  होंगे  उनको  पूथवा-पथक  करना  कठिन  है  श्रौर  (3)

 का  कई  बातो  पर  निर्भर  जिसमें  20  कार्य  क्रम  के  अंतंगंत  को  योजनाएं  केवल

 झंश  हैं  ॥

 (a)  श्राधिक  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  श्रन्य  बातों  के  साथ-साथ  देश  में  मुख्य  तथा  मध्यम

 सिंचाई  योजनाओं  के  साध्यम  से  50  लाख  हैक्टार  के  अतिरिकत  क्षेत्र  में  सिंचाई  की  क्षमा  फा  स
 wee rr or  a जे  रने

 का  विचार  50.0  ्  हैक्टार  के  कार्यक्रम  में  से  दर्नाटक  राज्य  को  शेयर  212,000  हैक्टार  है  1.

 वर्ष  1975-76  के  दौरान  राज्य  में  45,000  avery  क्षेत्र  की  सिं  चाई  की  क्षमता  तैयार

 गई  थी  ।  ay  1976-17  के  fet  37,000  game  की  अधिकत  क्षमता  तैयार  चरने का का

 लक्ष्य  रखी  गया  है  ।  शेष  130,000  हैक्टार  क्षेत्र  की  ग्रा  क्षमता  as  1977-79  के  दौरान

 सृजित  की  जायेगी  tates  रहिए  सब  राज्य  actu  से  श्रतरोध  किया  गया  है  फि.वे  scat  चाल

 सिचाई  योजना  झों  avs ray 1¢  fea  इत  वश्यक  घन  sf  प्रदान  '.  रें  ताकि  यो  यथा  शीघ्र  पुरी  हो  ।

 बष॑  1975-76  के  दौरान  कर्नाटक  सरबर  को  मालप्रभा  योजना  पर  ferato-aTa  शीघ्र  करने  के  लिए

 2.15  करोड़  रुपये  की  अ्रद्धि प  योजना  सहायता  दी  गई  ah

 Whips’  Conference.

 1946.  Shri  Ramavatar  Shastri ;  Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs
 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Questions  No.  587  on  15th  March,  1976
 regarding  Whips’  Conference  and  state  whether  any  decision  has  been  taken  about  the  date
 and  venue  of  the  next  All  India  Whips’  Conference

 No  decision  has  yet  been  taken  regarding  the  date  and  venue  of  the  next  All  India  Whips’
 Minister  of  Works  &  Housing  and  Parliamentary  Affairs  (Shri  K.  Raghu  Ramaiah)

 Conference.

 बिहार  में  कमला  श्रौर  कोसी  नदियों  पर  बहुप्रयोजनीय  बाँधों

 के  बारे  में  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन

 1947.  श्री  भोगेन्द्र झा  :  कया  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री  10  1976  के  श्रतारांकित

 प्रश्न  संख्या  3650,  3651  पोर  3669  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  छ््ग्पा  करेंगे

 च्े कि  »

 बिहार में  सू  शरीर  बिजली  की  कमी  की  समस्याश्रों  को  waTayet  dr
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 से  हल  करने  की  दृष्टि  से  नुन्था च्  के  समोप  बागमती  नदो  कसला  नदी  पर  श्रौर  दराहखेत्रा
 के  समीप  कोसो  नदी  पर  बहु-प्रयोज रीय  बांधों  के  सुझावों  के  बारे  में

 लागत

 श्रौर  लाभों  सम्बन्धों  तथ्य  क्या  हैं  ;

 उपर्युक्त  परियोजनाओं  के  लिए  बहुत  पहले  सर्वेक्षण  कर  लिया  गया  था

 तथा  नेपाल  सरकार  की  सहमति  से  प्रतिवेदन  तैयार  we  लिया  गया  था  |

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैँ  ;  श्र

 (7)  क्या  इन  परियोजनाओं की  शीघ्र  क्रियान्विति  केलिए  नेपाल  के  साथ  हाल में  बात

 चीत  हुई  है  श्रथवा हो  रही  हू  यदि  at,  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 कृषि  शौर  frat  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदारनाथ  से

 1950
 में  विस्तृत  सर्वेक्षण  एवं  के  पश्चात्  नेपाल  में  बराह  क्षेत्र सें

 कोसी  पर  एक  उच्च

 ata  के  निर्माण  के  लिए  एक  परियोजना  रिपोर्ट  तैपार  की  गई  थो  ।  कोसी  पर  वैकल्पिक  स्थलों

 पर  भी
 बांध  के  निर्माण के  लिए  अन्वेवग  दिये  गये  थे  लेकिन  ये  स्थल  उपयुक्त  नहीं  पाए  गए  थे  ॥

 चूंकि  ये  अन्वेषण  बहुत  समय  पटले  किये  गये  इसलिए  यह  श्रावश्यक  है  कि  इन  अन्वेषण

 को  सदूयतन  किया  जाए  श्रौर  परियोजना  की  लागत  को  संशोधित  किया  जाए  तथा  लाभों  का

 मूल्याकन  किया  जाए

 चूंकि  बागमती  श्रौर  कमला  पर  बांधों  के  निर्माण  के  लिए  स्थल  नेपाल  की

 सीमा  में  पड़ते  हैं  इसलिए  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  नेपाल  की  महामहिम  सरकार  कीं  स्वीकृति

 लिना  श्रावश्यक  होगा  ॥

 झभी  तक  नेपाल  की  महामहिम  सरकार  के  साथ  इस  मामले  पर  विचार-विमर्श  करना

 संभव  नहीं  हो  पाया  है  ।  उपयुक्त  समय  पर  नेपाल  की  महामहिम  सरकार  के  साथ

 इस  मामले  को  उठाने  के  प्रयन्त  किए  जायेंगे  ।

 Assessment  and  Expenditure  on  C.  D.  Blocks

 1948.  Shri  M.  C.  Daga:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased
 ‘to  state

 (a)  the  total  expenditure  incurred  or  being  incurred  by  the  Central  Government  on
 Community  Development  Blocks  indicating  the  expenditure  incurred  in  each  State  during

 1975-76  3

 (b)  whether  Government  have  assessed  the  works  done  by  the  Community  Develop-
 ment  Blocks  ;  and

 (c)  the  outcome  thereof  and  whether  Government  are  satisfied  with  their  work  है

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Jrrigation  (Shri  Shah
 Nawaz  Khan):  (a)  In  pursuance  of  the  decision  of  the  National  Development  Council
 the  Community  Development  Programme  was  categorised  as  a  State  Plan  Scheme  and  transe
 ferred  to  the  State  Sector  with  effect  from  Ist  April,  1969,  as  such  we  do  not  have  expenditure
 figures  in  respect  of  C.D.  Blocks

 (6)  and  (c)  the  C.  D.  Programme  scheme  being  State  Plan  Schemes,  the  question ण
 assessment  does  not  arise.
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 ened

 Demaad  For  ‘Panchang’  In  Foreign  Countries

 T1949.  Shri:  Lalji  Bhai  :
 Cul

 Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare
 and ture  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  according  to  Biartiya  Jyotish  Society  (Indian  Astrological  Society)  various
 kinds  of  ‘Panchang’  (calendars)  published  in  India  are  in  great  demand  i  foreign  countri¢s
 €specially  in  Western  countries  ;  an

 (b)  हि  so,  the  action  being  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minist  ry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in
 the  Department  of  Culture  (Shri  Arvind  Netam):  (a)  The  Government  have  no  infor-
 gation,

 (b)  Does  not  arise.

 दक्षिण  दिल्ली  में  हि्दुप्तान  हाउसिंग  GR  में  झाग

 1950.  सरदार  स्वर्ण  fag  सोखी  :  क्या  निर्माण  और  भ्रावास  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  दिल्ली  स्थित  हाऊसिंग  के  रहमते  में  30  1976

 को  भीषण  ताग  लगी  थी  ;

 wer क्या  ग्यारह  घण्टे  तक  भी  उस  अझ्राग  पर  ८  पहा  पाया  सका  था

 afe  तो  इसके  बया  कारण  थे  ;

 क्या  उसी  शाम  प्राग  फ़िर  भड़क  उठी  थी  ;  ale

 यदि  तो  श्राग  लगने  के  क्या  कारणथे  att  इससे  Gad  की  सम्पत्ति  को

 कितनी  क्षति  हुई  ?

 निर्माण  झोर  श्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  के०  एल०  :  से

 30  1976  को  काल  लगभग  2.45  बजे  हिन्दुस्तान  हाउसिंग  फ़ैक्टरी  के  परिसर

 में  प्राग  लगी  दिखाई दी  ।  तुरन्त  प्राग  बुझाने  की  गाड़ी  बुलाई  गई  शर  वह  3.  13  बजे

 पहुंची ale  दोपहर  बाद  2.10  बजे के  लगभग  शभ्राग  पर  काबू  पा  लिया  गया  ।  झाग  बुझाने
 में  काफ़ी  समय  लगा  क्योंकि  पानी  काफ़ी  दूर  से  लाना  पड़ा  ।  शाम  को  थोड़ी  श्राग  फ़िर

 सुलग  गई  किन्तु  उसे  तुरन्त  बुझा  दिया  गया  ।  भारत  सरकार  के  अग्नि  शमन  सलाहकार  के

 श्रनुसार  शग
 लगने  का  कारण  यह  था  बुरादे  के  ढेर  में  स्वतः  ग्रधिक  गर्मी  उत्पन्न  होने के

 कारण  एकदम
 श्राग  लग  Gath  को  अंकित  मृत्य  के  अनुसार  लगभग  1,05,000  पए

 के  नुकसान  का  श्रनुमान है  ।

 गेहूं  की  फल  पर  कंडवा  (enz)  ग  का  प्रभाव

 1951.  श्री  राम  भगत  पासवान  :  क्या  ate  श्र  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  गत  रबी  मौसम  में  गेहूं  की  कड़वा  रोग  से  गम्भीर
 रूप

 से  ग्रस्त

 ो  गईथी ;  शौर

 यदि  तो  गेहूं  की
 फसल  को  कुल  कितना  नुकसान  gar  ?
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 afa  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभदास  2  तथा  (@)  वर्ष

 1975-76  के  रबी  के  मौसम  के  दौरान  पश्चिम  पंजाब ate  उड़ीसा

 राज्यों  में  गेहूं  पर  किदरा  sear  रोग  का  प्रकोप  gat  था  ।  कंडवाਂ  रोग  के  कारण

 हुई  के  विश्वसनीय श्रनुमान  उपलब्ध  नहीं  हैं

 खालों  का  1...

 1952.  श्री  च्  भाल  मणि  faanct  क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की

 SoT  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  खालों  के  ae  व्यापार के  बारे में  2  1976  के

 एंक  स्थानीय
 दैनिक  में  प्रकाशित  लेख  की  ओर  दिलाया  गया

 है  ;

 खालों  का  कथित  श्रवंध  व्यापार  करने  वाली  एयर  फ्रांस  विमान  कम्पनी

 उसके  श्रधिकारियों  के  विरुद्ध  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 कृषि  wie  सिंचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभुदास  पटल )
 जी  eft

 रेंगने  वाले  तथा  जंगली  जानवरों  की  खालों  की  73.0  जिनमें  6,45,006

 रुपए  वे  मृत्य  की  गीदड़  की  खालें  शा सिल  एयर  फ्रांस  जहाज  द्वारा  रूप  से  ले  जने

 का  प्रयास  किया  जा  रहा  था  जिसमें  से  कुछ  पालम  हवाई  wes  पर  तथा  कुछ  हवाई  श्रुड ड

 के  एयर  फ्रांस  कार्गो  भाण्डागार  में  पकड़ी  गई  थीं  ।  एयर  फ्रांस  के  चार  स्टाफ  सदस्य  पकड़े

 शए  थे  ।  22-4-75  को  इस  धर  पकड़  के  मामले  कस्टम  1962  के

 कायंवाही की  जा  रही  है  ।

 कालकाजी  बंगाली  कालोनी  का  दिह्लो  विकास  प्राधिकरण  को  सौंपा  जाना

 1953.  श्री  सुबोध  हंसदा  :  पुति  श्रौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि  ४

 क्या  कालकाजी  बंगाली  पुनर्वास  कालोनी  को  खाली  पड़े  प्लाटों  पर  wit  गर

 झावंटित
 प्लाटों  के  निपटान  के  कार्य  सह्ति  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  हस्तान्तरण  करने  का

 प्रस्ताव  श्रौर

 क्या  उन्हें  इस  बारे  में  कोई  श्रश्यावेदन  प्राप्त  gar  है  श्रौर  बड़ी  संख्या  में  खाली

 पड़े  प्लाटों  को  श्रावंटित  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 पति  शर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जी०  :  जी
 एक

 नीति  निर्णय  के  सामुदायिक  धार्मिक  बाजार  स्थलों  wit  सामूहिक

 UTaTe  जैसे  श्राम  प्रयोजनों  के  लिए  निर्धारित  भूमि  को  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  हस्तातंरित

 करने  का  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।
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 लिखित  उत्तर 30

 (a)  व्यक्तिगत  रिहायशी  catet,  जो  काल  नी  में  इधर-उधर  बिखरे  हुए  का  श्रावंटन

 पुनर्वास  विभाग  द्वारा  ही  किया  जाता  रहेगा  ।

 सेबों  के  भण्डारण  श्रौर  ग्र  डिग  के  लिये  श्रास्टेलिया  का  सहयोग

 1954.  श्री  ae  श्रहम्मद  :  क्या  कृषि  श्र  सिंचाई  यह  बताते  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  जम्मू  शौर  काश्मीर  सरकार  ने  श्रास्ट्रेलिया  के  सहयोग  से  फलों  के  ग्रेडिंग

 और
 भण्डारण  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उक्त  सहयोग  को  स्वीटति  प्रदान  कर  दी  है  ;  त्रौर

 क्या  इससे  पुर्व  जम्मू  श्रौर  काश्मीर  सरकार  ते  फलों  के  प्रोसेसिंग  के  बारे  में  बुल्गारिया

 सरकार  सहयोग  करने  का  '  प्रस्ताव  रखा  था  ?

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ata  :  तथा  जी  हां

 आस्ट्रेलिया  सरकार से  एक  विशेषज्ञ  की  सेवाश्रों  झ्र  उपस्कर  के  लिंए  श्रनुरोंध  किया  गया  है  ak

 भ्रास्ट्रेलिया  सरकार  परीक्षण  के  लिए  एक  कुशल  शोतागार  शैड  श्रौर  पैकिंग  शैड  स्थापित

 करने  हेतु  दो  वर्ष  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  ae  उपस्कर की  व्यवस्था  करने  के  सिद्धांत

 रूप  में  सहमत  हो  गई  है  ।

 जम्मू  श्ौर  काश्मीर  सरकार  से  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुमा  था  ।

 Compensation  for  taking  Over  unauthorised  Land  in  Delhi

 1955.  Shri  Pratap  Singh  Negi:  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  pleased श to  state  शि

 (a)  whether  Government  have  taken  over  the  entire  unauthorised  land  in  Delhi  ;

 b)  Whether  forms  were  got  filled  up  on  the  2nd  January,  1976  frofii  the  persons  who
 had  purchased  the  land  on  power  of  attorney  and  could  not  construct  houses  thereon  for
 some  reasons  ;

 (c)  Whether  Government  propose  to  give  compensation  to  them  ;  and

 (d)  if  so,  by  what  time  ?

 The  Minister  of  Works  and  Housing  and  Parliamentary  Affairs  (Shri  K.

 However,  Notifications  for  ac
 Raghuramaiah):  (a)  It  is  not  clear  as  to  what  is  meant  by  the  term

 b
 quisition  of  lands,  which  are  required  ,for  planned

 ment  of  Delhi  and  other  pu  lic  purposes,  have  been  mostly  issued.

 b  In  December,  1975/January,  1976  it  was  noticed  that  large  gumber  of  persons
 had  sold  lands  in  trans-Jamuna  area  by  executing  powers  of  Attorney.  The  purchasers
 of  such  lands  were  asked  to  furnish  details  of  the  colonisers  from/through  whom  plots  were
 purchased  by  them  so  that  the  question  of  registering  cases  against  them  for  selling  lands
 in  contravention  of  the  provisions  of  the  Delhi  Lands  (Restrictions  of  Transfer)  Act,  1972,
 could  be  examined.

 (c}  Compensation  will  be  paid  to  only  those  whose  lands  have  been  acquired  directly
 from  them  and  who  are  entitled  to it  under  Land  Acquisition  Act,  1894."

 (d)  No  definite  date  can  be  indicated  as  it  depends  on
 quisition  proceedings.

 the  time  for
 completion

 of  |:
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 Written  Answers  August  30,  1976
 ee

 क्षति  प्रस्त  श्रनाज

 बाब  नलवा
 1956.  श्री  के०  सुर्यनारायण  :  क्या  कृषि  शौर  सिंचाई  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे

 fa:

 क्या  ग्रन्घ्  उत्तर  प्रदेश  श्रौर  कुछ  अरन्य  राज्यों  में  पौलिथिन  से  ढके  अनाज  के

 खुले  स्टाक  को  क्षति  पहुंची

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  के  ग्रधिकारियों  ने  क्षतिग्रस्त  vara  को  इरनधिकृत  रूप  से

 गड्ढ़ों
 में  दबा  दिया  झ्ौर

 ro
 यंदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  समस्त  eat  में  हुई  हानि  का  मलय  7  करने

 क  है  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णा  साहिब  पी<८  से  (7).

 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  ares  उत्तर  प्रदेश  श्रौर  कुछ  अन्य  राज्यों  में  पोलिधिन

 सेढक  वर  खुले  में  गए  खाद्यान्नों  की  कुछ  मात्ना  वर्षा  से  प्रभावित  हुई  थी  ।  प्रभावित  स्टाक  को

 साफ  का  कार्य  fear  जा  रहा  है परौ 'र  साफ  करने  संबंधी  कार्य  के  पूरा  होने  के  बाद  ही  क्षतिग्रस्त

 स्टाक  की  कुल  मात्रा  का  पता  लग  पाएगा  ।  उत्तर  प्रदेश  के  बुलंदशहर  जिले  में  इमलिया  में  डिपो  स्टाफ

 द्वारा  ही  खाद्यान्न  को  श्रनधिकृत  रूप  से  गड्ढों
 में  दबा  दिया  गया  था  श्रौर  निगम  ने  इस  प्रवार  दबाए

 गए  क्षतिग्रस्त  गेहਂ  की  निवल  मात्रा  के  बारे  में  लगभग  80  विवंटल  का  wears  लगाया

 Employees  Engaged  in  Publications  in  Education  Ministry

 Shri  Yamuna  Prased  Mandal  :  Will  the  Minister  of  Education,  Social
 Welfare  and  Culture  be  pleased  to  state  ;

 (a)  the  names  of  the  publication  cells  of  the  Ministry,  other  than  the  Hindi  Directorate,
 their  publications  and  the  numter  of  employees  engaged  in  editing  and  translation  wo
 there  ;

 (b)  whether  among  the  books  published  by  the  National  Book  Trust,  English  books.
 have  the  Jargest  number  and  the  number  of  employees  engaged  on,  the  publication  of  English
 books  is  also  more  ;  an

 (c)  if  so,  the  steps  being  taken  to  improve  the  position  and  encourage  writing,  pub-
 lication  and  editing  in  official  language,  Hindi  and  other  Indian  languages  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in
 the  Department  of  Culture  (Shri  Arvind  Netam):  (a)  In  the  Ministry,  there  are  two
 publication  Cells,  one  dealing  with  publications  in  English  and  the  other  with  those  in  Hindi.
 In  addition  to  a  number  of  brochures,  both  in  English  and  in  Hindi,  two  Quarterly  journals
 and  one  Monthly  Digest  in  English  and  two  Quarterly  Journals  and  one  Monthly  Digest  in.
 Hindi  are  brought  out  by  these  Cells.

 The  number  of  employees  engaged  in  editing  and  publising  in  the  English  Cellis  5.0
 while  the  number  employed  in  editing,  translation  work  and  publishing  in  Hindi  is  9.

 (b)
 No,  Sir.

 (c)  Every  effortis  being  made  to  bring  out,  wherever  possible,  Hindiversions  of  English
 publications,  The  number  of  such  publications  in  Hindi  has,  through  the  years,  been  steadly
 increasing.  To  consolidate  and  stre  n

 d
 then  publishing  in  Hindi  still  further  the  work  of
 in  the  Hindi  Translation  Unit  of  the  Ministry. Hindi  publications  has  been  centralize

 Likewise,  in  the  National  Book  Trust  efforts  are  underway  to  publish  books  on  an  in-
 Seriesਂ  ete, creasing  Indian  languages  under  the  series  51816
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 लिखित
 उत्तर

 dena  के  उत्थान  के  लिये  धनराधि  की  व्यवस्था

 1958.  श्री  मोहन  स्वरूप  :  क्या  समाज  कल्याण  nit  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरवर  ने  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  संस्कृत  के  उत्थान  के  लिए  पिछली  योजना

 की  WIA  75  करोड़  रुपये  से  बढ़ा  कर  5.  2  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  कर  दी  है  श्रौरਂ  चालू  वित्तीय

 ay  में  इस  पर  1.  2  करोड़  रुपये  ae  किये  जायेंगे  ;

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  त्रौर

 if संस्कृत  के  उत्थान  के  लिए  wer  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 दिक्षा  ate  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संसक्त  विभाग  में  श्ररविन्द

 नेताम )
 :  से  (a)  विवरण  संलग्न है  ।

 विवरण

 संस्कृत  के  विकास  ate  प्रसार  के  लिए  चौथी  योजना  में  किये  गये  2.  7  5  करोड़  रुपये  के  प्रावधान
 aw  ene aT  पूरी  तरह  से  उपयोग  feat  गया  था  ate  पांचवीं  पंच  वर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  2  करोड़  रुपये

 जाज ——
 में  1.  33 की  व्यवस्था  की  गयी  है  चालू  वित्त  वर्ष  की  विभिन्न  योजनागत  तथा  योजनेतर

 करोड़  रुपये  के  बजट  प्रावधान  की  व्यवस्था  है  ।

 उन  विभिन्न  योजनाओं  की  मख्य  मुख्य  बातें  निम्नलिखित  जिन्हें  cesar  के  प्रचार  न्य प

 प्रसार  के  लिये  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है

 (1)  स्वच्छिक  संस्कृत  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  su  योजना  के  श्रस्तगंत  स्वैच्छिक

 संस्कृत  संगठनों  को  उनके  इनुमोदित  खर्चे  का  75%  तक  श्रनुदान  के
 रूप  में  दिया

 जाता  है  ।  खर्चे  में  TEQTTHT  का  पुस्तकालय  उपकरण  झ्नौर

 भवन  निर्माण  के  प्रयोजन  से  संबंधित  राशि  शामिल  है  ।

 (2)  छात्रवृत्तियां  संस्कृत  WSAraTAt  में  शास्त्री  शर  area  AQaT

 उनके  समकक्ष  कक्षात्रं  में  श्रध्ययत  करने  वाले  छात्रों  को  योग्यता  के  STATS  पर

 प्रति  मार  60/-  रु०  झ्ौर  100/-  रुपये  की  दर  से  छात्रवृत्तियां  दी  जाती

 हैं  ।  भ्ाधुनिक  विश्वविद्यालयों  संस्टूगतਂ  के  छात्नों  को  बी०  To,

 एम०  Co  तथा  पी ०  एच०  डी०  पाठ्यक्रमों  के  लिए  40]/-  50/-

 100/-  रु०  श्रौर  200/-  रु०  की  दर  से  उत्तर  मैट्रिक  छात्रवृत्तियां  दी  जातों  हैं  ।

 संस्कृत  से  sett  हुए  विद्यार्थियों  को  श्रनुसंघान  छात्रवृत्तियां  प्रदानਂ

 करने  की  भी  एक  योजना  हूँ  ।  उक्त  योजना  उन  छात्रों  को  संसक्त  में  भ्रनुसंधान
 कय  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  जो  ara  कक्षाएं  उत्तीर्ण  कर  लेते

 इस  योजना  के  भ्न्तगंत  श्राम  तौर  पर  एक  श्ष्येता  को  दो  वर्ष  की  अवधि

 के  लिए  प्रतिमा स  200/+  Bo  की  झ्ंदायगी  की  जाती  है  ।

 (3)  WHIT  _  सरकार  लेखकों  श्रौर  प्रकाशकों  को  संस्कृत  में  मूल  पुस्तकें
 प्रकाशित  area  के  लिए  अनुदान  देती  है  ।  यहँ  स्थापित  संस्थाश्रों  ae

 पुस्तका  लयों
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 Written  Answers  Bhadra  8,  1898  (Saka)

 द्वारा  प्रायोजित  दुर्लभ  पाण्डुलिपियों  के  लिए  चयनात्मक  संस्करणों  के  मुद्रण  श्ौर

 प्रकाशन  को  भी  प्रॉत्साहित  करती  ate  वह  पाण्डुलिपि  पुस्तकालयों  की  उनके

 पास  उपलब्ध  पाण्डलिपियों  की  वर्णनात्मक  तालिका  को  तैयार  करने  में  सहायता

 करती  तथा  संस्कृत  में  तथा  से  संबंधित  प्रकाशित  पुस्तकें  भी  पर्याप्त

 माता  में  खरीदती  हैं  श्रौर  संस्कृत  को  कोटि  ate  विषय  वस्तु
 में

 सुधार  करने  की  दृष्टि  से  नियमित  सहायक-य्रनदानਂ  देती  |

 (4)  भारत  सरकार  राज्य  को  संस्कृत  को  बढ़ावा  देने  के  उनके  कार्यक्रमों  में

 उनकी  सहायता  भी  करती  है  यह  सहायता  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगत

 दी  जाती  ऐसेਂ  प्रब्यात  संस्कृत  विद्वानों  जोਂ  ग्रभावध्रस्त  परिस्थितियों

 में  रह  रहे  उनको  wea  साधनों  से  होने  वाली  ara  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रतिवर्ष

 पाठशालाओं  का 1800/-  रुपये  तक  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  संस्कृ

 areal Hcy  करने  और  ऐसे  हाई  तथा उ  च्चतर  माध्यमिक  स्कूलो  में
 संसक्त

 के  श्रध्यापन  के  लिए  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  जहाँ  ये  सुविधाएं  उपलब्ध  नहों

 राज़्य  सरकारों  को  शतप्रतिशत  सहायता  भी  दी  जाती  है  ।

 (5)  सरकार  ने  राष्ट्रीय  सस्कत  संस्यान  नाम  का  एक  carga aay  संगठन  क  स्थापना

 की  जो  उन  पांच  संस्कृत  विद्यापीठों  का  तथा  प्रबन्ध  कटता  है  जिनका

 संस्कृत  के  क्षेत्रों  में  उच्चत 7  श्रध्ययन  श्रौर  केन्द्रों  के  रूप  में  विकास

 किया  जा  है

 (6)  सरकार  संस्कृत  श्रध्ययन  की  भिन्न  grams  भारतीय  संस्कृत  वा
 स्मिता

 qTeaTaTAT  से  झ यग त्तीणं  faarfaat  में प्रतियोगिता  श्रायोजित  ae  संस्कृत

 बक्त टकला  को  भी  विकसित  कश्ती  हैं  ।

 उपरोक्त  योजनाश्रों  के  जो  कुछ  समय  से  चल  रही  सरकार  ने  चालू  वर्ष  के  दौरान

 सई  योजनाएं  श्रारम्भ  की  हैं  इस  योजना  में  प्रत्येक  राज्य  की  पश्म्परागत  पाठशालाश्रों  में  ग्रादशं

 wears  के  रूप  चुनी  हुई  संस्थाश्नां  का  विकास  Baa  संस्कृत  पाठशालाश्रो  को  स्थापित

 ॥  अनु  रक्षण  अनुदान भ्  य्रौर  *नावर्ती करने  की  व्यवस्था  इस  प्रकार  से  चुनी  हुई  95% तप

 प्रयो  के  लिए  50  से  60%  तक  के  ्रनुदात  के  लिए  हक़दार  होंगी  1,

 संस्कृत  को  बढ़ावा  देने  के  उठाये  गये  कदमों  के  संबंध  ate  अधिक  विस्तृत  ब्यौरे

 शिक्षा  तथा  समाजਂ  मंत्रालय  की  वर्ष  197  5-76  की  वार्षिक  रिपोर्ट  में  उपलब्ध  जिसे  लोक

 सभा  के  सदस्यों  में  परिचालित  कर  दिया  गया  है  ।

 ग्रामीण  ऋण  उपलब्ध  कराने  के  लिये  किसान  सेवा  समितियाँ

 1959.  श्री  वाई०  ईदवर  रेड डी  क्या  और  सिचाई  मंत्री  ve  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 क्या  राज्य  सरकारों  से  ग्रामीण  ऋण  उपलब्ध  करने हेतु  प्रत्येक  जिले  में  कम  से  कम

 एक  कियान  सेवा  समिति  गठित.करने  के  लिए  कहा  श्नौर

 (a)  बाद  तो  श्रब  तक  प्रत्येक  राज्य  में  ऐवो  far za}  Bar  समितियां  गठित  हुई
 हैं  ।
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 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  खां  1975  में

 राज्य  सरकारों  को  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  fae  वांछनीय  है  कि  देश  में  सभी  जिलों में  कृषक  सेवा

 जो  समन्वित  ऋण  सेवाएं  तथा  श्रापर्तियां  उपलब्ध  करती  गठित  की  जाएं  ्ौ  शुरू

 में  लघु  किसान  विकास  सुखा  ग्रस्त  क्षेत्र  तथा  पायंक्रम  तथा  कमांड  क्षेत्र  विंकास  कार्यक्रम  जैसे

 विशेष  बायेक्रमों  के  अन्तंगत  ava  जिलों  में  कम  कम  एक  घिक  सेवा  सोसायटी  गठित  की  जानी

 चाहिए  ज्य  सरकारों  से  यह  भी  ग्रनरोध  किया  गया  है  कि  प्रत्येक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैक  के  प्रचालन

 क्षेत्र  में  कम  से  कम  20  कृषक  सेवा  सोसायटियां  गठित  की  जाएं

 विभिन्न  राज्यों  में  ae  तक  211  कृषक  सता  सोसायटियां  गठित  कीं  गई  हैं  ।  afar

 की  गई  कृषक  सेवा  सोसायटियों  की  राज्यवार  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।  में  रखा

 गया  ।  देखिए  संख्या  एल०
 टी  11300/76]

 दिल्ली  के  emareit  में  कब्जा  समाप्त  करने  सम्बन्धी  मामले

 1960.  श्री  एस०  एस०  बनर्जी  :  क्या  निर्माण  श्रौर  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 कि

 दिल्ली  भाटक  नियन्त्रक  1976  लागू  होने
 की  तारीख

 तक  दिल  ी  के  न्यायालयों  में  दिल्ली  भाटक  नियन्त्रक  1958  के  Wear  कब्जा  समाप्त

 करने  सम्बन्धी  कितने  मामले  विचाराधीन

 इस  बीच  कितने  मामलों  पर  फैसला  हो  चुका  ate

 क्या  कब्जा  समाप्त  करने  सम्बन्धी  सभी  मामलों  जो  1976  के  संशोधित

 ufafaaa  के  लागू  होने  की  तारीख  तक  दिल्ली  के  eaTATATT था  लयों  में
 विचा  राधी  न  वास्तविक  श्रावश्यकता

 के  ग्राघार  पर  संशोधित  श्रधिनियम  में  निर्दिष्ट  संक्षिप्त  विचारण  संम्बन्धी  उपबन्ध  लाग  कया  गया

 निर्माण  श्रौर  aaa  में  राज्य  मंत्री  के०  एल०  क  4593

 (1-12-1975  की  स्थिति  को )

 2475  (19-8-1976  की  स्थिति  को )

 धारा  में  कोई  विशिष्ट  व्यवस्था  नही  हैं  जिसमें  यह  निर्धारित  गया  हो  कि

 उस  धारा  में  उल्लिखित  संशोधित  ऋधिनियम  के  प्रवत्त  होनेकी  ता  ta  को  दिल्ली  के
 न्याया  लयों

 में  निलम्बित  पड़े  मामलों  पर  लाग  होगी  ।

 तथापि  विगत  कानूनों  के  संबंध  में  न्यायालयों  द्वारा  दिए  we  सामान्य  ag  के

 संशोधित  अधिनियम  के  प्रवृत्त  होने  की  तारीख  को  न्यायालयों  में  निलम्बित पड़े  मा  मलों  पर  कानून  के

 Bras  लागू  होंगे  जो  घारा  द्वारा  संशोधित  किए  गए  हैं  सिवाये  उस  मामले  के  जिरमें  किराएदार

 पहले  ही  पेश  हो  चुका  था  तथा  अपनी  सफाई  पेश  कर  चका  था
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 व्यक्तियों  के  लिये  रोजगार  के  बारे  में  विशेषज्ञ  समिति

 1961.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :  कया  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  श्रपंग  व्यक्तियों  के  रोज़गार  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त

 at

 यदि  at,  तो  उसकी  एक  सिफ़ारिश  यह  है  कि  श्रपनी  फर्मों  में  प्रघिकाधिकਂ  व्यक्तियों

 को  नौकरियां  देने  वाले  नियोक्ताओं  को  प्रोत्साहन  दिया

 विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  की  गई  wea  मुख्य  सिफारिशों  का  सारांश  कया  श्रौर

 उन  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  कीਂ

 गई  ?  |

 शिक्षा  घौर  समाज
 कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  प्ररविस्द

 नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  gor  ।

 तमिलनाडु  में  हरिजनों  के  लिये  मकानों  का  निर्माण

 29602.  श्री  मुरासोली  सारम  :  क्या  निर्माण  शौर  ora  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 fa

 क्या  तमिलनाडू  सरकार  ने  हरिजन  श्रावास  निगम  ने  गांव  में  cay  fgegat  के
 मकानों

 के  बीच  great  के  लिये  नये  मकानों  का  निर्माण  किया  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  ?

 निर्माण  और  ध्रावास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  :  तथा

 तमिलनाडु  सरकार  से  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  प्राप्त  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 कापीराइट  श्रधिनियम  में  aaaa

 1963.  श्री  बरके  a  कया  समाज
 कल्याण

 श्योर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि ४

 कया  उनके  मंत्रालय  से  कापीराइट  भ्रघिमियम  को  waar  बनाने  की  दृष्ट  से  विभिन्न

 प्रकाशर्कों /  पुस्तकालयों  राज्यों  के  विचार  जानने  के  लिये  कुछ  प्रस्ताव  भेजे

 यदि  at,  तो  उम  प्रस्तावों  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  शौर  इस  बारे  में  प्रकाशकों  /  उद्योगों  /

 पुस्तकालयों /  राज्यों  की  कया  प्रतिक्रिया  श्रौर

 इस  बारे  में  सरकार  का  कब  सक  विधेयक  खासे  का  प्रस्ताव  है  ?
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 समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  श्ररविन्द  दि

 भर  )  (1)  लेखकों  को  श्रधिक  वास्तविक  संरक्षण  (11)  विद्यमान

 कापी  राइट  भ्रघिनियम के  कार्यकरण  में  प्राप्त  प्रनुभव  को  ध्या
 न

 में  रखते हुए  जरूरी  पाए  गए  कुछ  परिवर्तनों

 को  शामिल  श्र  (IT)  1971  में  पेरिस  में  संशोधित  कापीराइट  के  बारे  में  दो

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  झधिसमयों  में  विकासशील  देशों  को  दी  गई  कुछ  रियायतों  का  लाभ  उठाने  से  संबंधित

 प्रस्तावों  को  विभिन्न  राज्य  सरकारों  are  कापी  राइट  में  रुचि  रखने  वाले  व्यक्तियों  को  भेजा

 गया  था  ।  विशेषकर  उन  प्रस्तावों  का  सामान्य  रूप  से  स्वागत  किया  गया  जिनमें  लेखकों  को  अधिक

 संरक्षण  देने  की  मांग  की  गई  है  ।

 संशोधित  बिल  संसद  में  यथाशीघ्र  पेश  करने  का  विचार  है  ।

 दिल्ली  में  श्रस्वीकृत  बस्तियों  का  सर्वेक्षण

 1964.  श्री  ate  जाज  :  क्या  निर्माण  श्रौर  mane  मंत्री  दिल्ली  में  श्रस्वी कृत  बस्तियों  के

 सम्बन्ध  में  26  1976  के  एक  स्थानीय  हिन्दी  दँनिक  में  प्रकाशित  विवरण  के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सभी  भ्रस्वीक़ृत  बस्तियों  को  स्वीकृति  देने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  ले  लिया  गया

 यदि  तो  घोषणा  किस  तारीख  तक  कर  दी  wiz

 क्या  उच्चस्तरीय  समिति  के  निर्णय  के  श्रभाव  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  उक्त

 अस्वीकृत  बस्तियों  में  सड़कों  श्रादि  के  निर्माण  का  कार्य  श्रारम्भ  कर  दिया  है  ?

 निर्माण  शौर  श्रावास  तया  aaqga  कार्य  संत्री  (att  के०  तथा  (a)
 अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 नहीं  ।

 उड़ीसा  के  fasafaaraal  में  उच्चतर  frat  के  विकास  के  सम्बन्ध  में

 सर्वक्षण

 1965.  श्री  गिरिघर  गोमाँगो  :  क्या  समाज  कल्याण  शर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  उड़ीसा  के  विश्वविद्यालयों  में  उच्चतर  शिक्षा  के  विकास  के

 स्तर  का  पता  लगाने  के  लिये  उनका  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  इस  बारे  में  किन  बातों  का  पता  लगा  श्रौर  उड़ीसा  सरकार  तथा

 सरकार  के  सम्बद्ध  विभाग
 को

 क्या  उपाय  सुझाये

 शिक्षा  की  दृष्टि  से  किन  जिलों  को  पिछड़े  जिले  पाया  गया  wie  उम  जिलों  के  कालेजों

 को  सुधारने  के  लिये  किन-किन  श्रौर  प्रस्तावों  का  सुझाव  दिया  श्रौर

 favafauraa  श्रनुदान  श्रायोग  द्वारा  et  1975-76  में  विश्वविद्यालयों  को  कितनी
 धनराशि  दी  गई  है  ?
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 समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  एस०  नस्ल  :  श्रौर

 विश्वविद्यालय  श्रनुदान  श्रायोग  से  प्राप्त  सुचना  के  उड़ींसा  के  विश्वविद्यालयों  में  उच्च  शिक्षा

 के  विकास  के  स्तर  का  पता  लगानें  के  लिए  झायोग  द्वारा  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  था  ।

 ्रायोग  ने  उड़ीसा  के  सम्बलपुर  ate  उत्कल  तीन  विश्वविद्यालयों  की  पांचवीं  योजना  की

 आवश्यकताओं  का  मूल्यांकन  करने  एक  निरीक्षण
 की  नियुक्ति  की  थी  ।  राज्य  में  शिक्षा

 WIT  साक्ष  रता  के  पहलुझों  से  संबंधित  समिति  की  रिपोर्ट  में  निम्नलिखित  सिफ  रिशे  शामिल

 के  विश्वविद्यालयों  के  विकास  संबंधी  काय  क्रमों  का  समस्वय  तथा  सगेकन  करने

 के  लिये  राज्य  सरकार  को  राज्य  में  उच्चतम  स्तर  पर  एक  श्रायोजन  एवंं  समन्वय

 सेल  की  स्थापना  करनी  चाहिए  |  इस  सेल  में  इन  तीनों  विश्वविद्यालयों  के

 राज्य  के  शिक्षा  शिक्षा  विश्वविद्यालय  झ्रनुदान  झ्र।योग

 का  एक  प्रतिनिधि  ate  लोक  निर्माण  विभाग  का  एक  प्रतिनिधि  मनोनीत  हो  सकते

 ऐसे  सेल  की  स्थापना  राज्य  में  विश्वविद्यालय  सहयोग  की  प्रक्रिया  में

 गति  arent  ।  इसी  विश्वविद्यालय  स्तर  पर  एक  योजना  श्र  समन्वयन

 समिति  बन  सकती  जो  विश्वविद्यालय  के  कार्यकलापों  का  समय-समय  पर

 पुनरीक्षण  कर  सकती  है  श्रौर  विश्वविद्यालय  ७ अ्रायाग  तथा  राज्य  सरकार

 द्वारा  श्रनुमोदित  सभी  परि-योजनाओं  श्रौर  योजनाओं  की  प्रगति  का  मूल्यांकन

 कर  सकती  है  ।  कार्य  क्रमों  की  प्रगति  से  संबंधित  समय-समय  पर  किए  जाने

 वाले  मूल्यांकन  से  विश्वविद्यालयों  को  विभिन्न  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  संबंधी

 saat  जानकारी  हासिल  करने  में  सहायता  मिलेगी  श्रौर
 जहां  कहीं  श्रावश्यक

 वें  उन्हें  संशोधित  तथा  समायोजित  भी  कर  ५१ ०५ पी सकग

 निरीक्षण  समिति  की  रिपोर्ट  श्रौर  उसकी  सिफारिशों  के  mere  श्रायोग  द्वारा  अनुमोदित

 योजनाश्रों  तथा  पांचवीं  योजना  में  उनके  लिए  धन  का  निर्धारण  राज्य  के  तीनों  विश्वविद्यालयों

 तथा  उड़ीसा  सरकार  को  1975  में  भेज  दिए  गए  हैं  ।

 orate  ने  इस  बात  का  पता  स्वयं  नहीं  लगाया  है  कि  शैक्षिक  दृष्टि  से  राज्य  में  कौन  सा

 जिला  पिछड़ा  हुभ्ना है
 लेकिन  योजना  श्रायोग  द्वारा  भेजी  गई  सुचना  के

 बालसोर  तथा  धेनकनाल  के  जिले  राज्य  के  पिछड़े

 श्रौद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  जिले  हैं  ।  इन  जिलों  के  कालेजों  से  प्राप्त  शैक्षिक  सुविधाओं  के  विकास

 तथा  विस्तार  के  लिए  सहायता  के  प्रस्तावों  पर  इस  प्रकार  के  कालेज हं  की  की  समाप्य  पाटता

 की  शर्तों  में  रियायत  देते  हुए  श्रायोग  विचार  केर  रहा  है  श्रायोग  ने  वह  भी  निर्णय  किया  है  कि  उड़ीसा

 तथा  उसी  प्रकार  के  कुछ  श्रव्य  राज्यों  की  विशेष  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कुछ  चने  हुए  कालेजों  के

 विकास  से  संबंधित  प्रशन  पर  राज्य  के  साथ  faare-fang  किया  जाए  ताकि  जिला  स्तर  पर

 श्रायोजना  तैयार  की  जा  सके  श्रौर  यह  निर्दिष्ट  किया  जा  सके  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  aix  श्रादिवासी  क्षेत्रों

 के  छात्नों  की  को  पुरा  करने  की  दृष्टि  से  किन  कालेजों  का  विकास  fear  जाना  चाहिए  |

 इस  निर्णय  की  सुचना  राज्य  सरकार  को  1976  में  दी  गई  थी  |  उस  सुझाव  के  उत्तर  में  राज्य

 सरकार  से  कोई  सुचना  प्राप्त  नहीं  हुई है  हाल  ही  में  श्रायोग  ने  सभी  विश्वविद्यालयों  के  कुलपतियों  को

 कोटि  के  विकास  हेतु  प्र  त्येक  जिले  में  से  एक  श्रथवा  दो  कालेजों  को  चुनने  का  सुझाव  भी  दिया  है  ।
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 (a)  विश्वविद्यालय  श्रतुदान  आयोग  ने  वर्ष  1975-76  के  दौरान
 उड़ीसा

 के  तीन

 विश्वविद्यालयों  की  निम्नलिखित  श्रनुदान  दिए  —_——

 का  नाम  दिया  गया  नचद

 ि  अ  mS  SS  SE

 विश्वविद्यालय  कालेज

 रुपय  रुपय

 बरहामपुर  8,  13,515  2.52,  200

 न  526.0

 सम्बलपुर  16,  15,422  2,  67,483

 के  11,782

 उत्कल  29,  06,420  54,  365

 *
 86,565  न्  715

 FOOT aT  ढारा  |

 वि 2... नननवनििविििवििधिदि म ह 17 2 ल ननावाानमामनवानााननननानाानवाावानाक - |

 उड़ीसा  कटो  तई  प्रसव AAS  wre  श्रौर  मध्यम  fas  yl  च्याजनाय

 1966  श्री  fafcaz  maim  व्या  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  तकनी  की  परामशंदायी  समिति  त्नौर  योजना

 श्रायोग  द्वारा  चालू  वित्तीय  वर्ष  ate  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  निष्पादन  के  लिए  अभी

 तक  उड़ीसा  की  कितनी
 नई  प्रमुख  तथा  मध्यम  सिचाई  परियोजनाओं  को  मंजरी  गई  है

 राज्य  सरकार  ने  चल  रही  परियोजनाश्ं  श्रौर  नई  परियोजनाओं  के  लिए  कितनी

 धनराशि  का  किया  है  श्रौर  केन्द्र  सरकार  ने  उड़ीसां  सरकार  को  कितनी  सहायता  दी  शर

 कया  जनजातीय  क्षेत्रों
 के  लिए  उप-योजना  के  rata  प्रमुख-श्रथवा  मध्यम  सिचाई

 परियोजनाएं  प्रारम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 क्ष  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदारनाथ  fag) :  योजना  ara

 ने
 1975  से  तक  उड़ीसा  की  एक  बहुत  झ्रौर  नौ  मध्यम  सिचाई  स्कीमें  कार्यान्वयन

 के  लिए  स्वीकृत  की हैं  ।

 उड़ीसा  में  पांचवीं  योजना  के
 दौरान

 बुहत  तथा  मध्यम  सिचाई  कार्यक्रम  के

 लिए  71  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  को  afer  रुप
 से  व्यवस्था  की  गई  है  जिसमें  से  49.  21

 करोड़  रुप ए
 निर्माणाधीन  स्कीमों

 के  लिए  wt  19.  06  करोड़  रुपए  नई  carat  के  लिए  हैं  तथा

 शेष
 धन

 अन्वेषण  तथा  श्रनुसंधान  कायें  के
 सिए  .

 है
 ।

 पांचवीं  योजना  के  पहले  दों  वर्षों  में  22.51  करोड़  रुपए  व्यय हुए  थे  ।  1976-77

 के  लिए  19.  90  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  को  स्वीकृति  दी  गई  है

 1.0
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 केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों  तथा  श्रनुदानों  के  रुप  में  दी  जाती  है  ate  यह  किसी

 स्कीमों  के  समूह  wear  किसी  विशेष  परियोजना  से  सम्बन्द्ध  नहीं  होती  ।  बहरहाल

 1975-76  के  दौरान  निर्माण  की  गति  को  तेज  करने  के  लिए  महानदी  डेल्टा  परियोजना  के

 लिए  1.00  करोड़  रुपए  की  अग्रिम  योजना  सहायता  दी  गई  थी  ॥

 1976-77  के  लिए  बृहत  तथा  मध्यम  स्कीमों  के  लिए  19.  90  करोड़  रुपए

 के  eee  परिव्यय  में  राज्यों  के  जनजातीय  क्षेत्रों  कों  लाभ  पहुंचाने  वाली  5  मध्यम  स्कीमों

 और  उप  योजना  क्षेत्रों  में  के  लिए  2,  86  करोड़  रुपए  शामिल  हैं  ।

 जनजातीय  विकास  क्षेत्र

 1967.  श्री  गिरिघर  गोसाँगों  :  क्या  कृषि  शौर  सिखाई  मंत्री  यह  बताने  यह  की

 कपा  करेंगे  कि  १

 क्या  मंत्रालय  ने  जन  जातीय  विकास  क्षेत्र  के  कार्यकाल  को  पांचवीं  पंच  वर्षीय

 ayrarafa & के  aa  तक  बढा  दिया  है  ;

 यदि  तो  जनज्यतीय  विकास  क्षेत्रों
 के

 नाम  क्या  श्रपूण  योजना ग्रो  को

 पुरा  करने  झ्रौर  चालू  वर्ष  तथा  ara  वाले  वर्षों  में  नई  योजनाएं  प्रारम्भ  करने  के  लिए  प्रत्येक

 जनजातीय  विकास  क्षेत्र  पर  कितना  व्यय  किया  ौर

 गृह  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  द्वारा  निर्णय  के  श्रनुसार  जनजातीय

 विकास  क्षेत्रो  के  लिए  कितनी  सहायता  दी  है  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  arg  नवाज  :  छः

 जनजातीय  विकास  जिन्होने  1971-72  से  काय  करना  शुरु  किया  की  परिचालन

 की  श्रवधि  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अ्रस्त  तक  बढा  दी  गई  है  ।

 सूचना  में  दी  गई  है  ।  [wearera  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल  ozlo

 11301/76]  ।

 गृह  मंत्रालय  (fazer  घर्म  श्रावश्यकतानुसार  श्राथिक  तथा  सामाजिक

 सेवा  योजनाध्ों के  कार्यान्वयन  में  निधियों  के  rgz  को  पुरा  करके  राज्य  योजना  तथा  जनजातीय

 fata  एजेंसियों  के  प्रयरनो  की  श्रनूपुर्ति  करता  है  ।

 उड़ीसा  में  tex  हारा  संरक्षित  स्मारकों  पर  व्यय  की  गई

 1968.  श्री  गिरिघर  watt  !  क्या  समाज  कल्याण  घौर  deal  मंत्री  यह  बताने  की

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 उड़ीसा  में  केद्र  द्वारा  संरक्षित  स्मारकों  पर  ः  1975-76  में  कितनी  धनराशि

 का
 व्यय  किया

 गया  शौर
 ऐसे  नये  तथा  पुराने  स्मारकों  के  संरक्षण  हेतु  1976-77  के  लिए  कितनी

 धनराशि  का  किया  मया  है  ;
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 usa  सरकार  के  प्रेधिकार  क्षेत्र  के  वाले  स्मारकों  के  रख-रखाव  व

 खुदाई  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  को  कितनी  सहायता  दी  गई  ;  भ्रौर

 स्मारकों  को  भारत  सरकार  के  सीधे  नियंत्रण  में  लेने  सम्बन्धों  क्या  क  सौटी

 अपनाई  गई  ate  राज्य  सरकार  के  नियंत्रण  के  अ्रधीत  स्मारक  कौन  कौन  से  हैं  ।

 fart  शौर  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  wears  :

 से  विवरण  संलग्न है  ।

 विवरण

 1975-76 के  दौरान  उड़ीसा  में  केन्द्र  द्वारा  संरक्षित  स्मारकों  पर  रु०  7, 11; 660/-

 की  धनराशि  खर्च  की  गई  ।  1976-77  वर्ष  के  लिए  रु  9,90,180/-  धनराशि  ग्रावंटित  की

 की  गई  है  ।

 राज्य  सरकारों  के  भ्रपने  पुरातत्व  विभाग  हैं  ale  वे  अपने  पुरातात्विक  कार्य-क्लापों  के

 Taq  ग्रावश्यक  बजट  प्रावधान  करती  है  ।  फ़िर  भी  भारतीय  पुरात्वत  राज्य-सरकारों

 ay  प्रार्थ नाझों  पर  यथासंभव  सीमा  तक  तकनीकी  ate  ger  प्रकार  की  सहायताश्रों  की  पति

 करता  है  ।

 प्राचीन  श्नौर  ऐतिहासिक  स्मारक  जो  100  वर्ष  से  afew  पुराने  हैं  ale  वे  भ्रपने

 ऐतिहासिक  ate  वास्तुकलात्मक  विशिष्ट  गुणो  के  कारण  राष्ट्रीय  महत्व  के  माने  जाते

 उनको  ही  भारत  सरकार  के  नियंत्रण  में  लिया  जाता  है  ।

 जो  स्मारक  उपर्थुक्त  संवर्गों  में  नहीं  उनकी  देखभाल  प्रान्तीय  सरकार  करती  है  ।

 तमिलनाडू  सरकार  को  frre  बेक  द्वारा  गर्दी  बस्तियों  के  निवासियों

 के  लिये  बहुमंजिली  इमारतें  न  बसाने  का  परामर्श

 1969-  श्री  मुरासोली  मारन
 :  क्या  निर्माण  श्रौर  श्रावास,मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दि

 क्या  विषव  बैक  मे  अपने  एक  प्रतिवेदन  में  परामर्श  है  कि  तम्सिनाडु  सरकार

 के  गन्दी  बस्तियां  साफ़  करने  विषयक  arg  द्वारा  गन्दी  बस्तियों  के  निवासियों  के  बहुमंजिली
 इमारतों  का  निर्माण न  फिया  शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हूँ  ?

 निर्माण  शौर  ग्रावास  तथा  संसदीय
 कार्य  मंत्री  के  ०  रघु  :  श्ौर  (a)

 एक  Weary  मिशन  ने  जिसमें  विश्व
 बेक  विकास  एजेंसी  के  प्रतिनिधि  शामिल

 1976  में  मद्रास  का  दौरा  किया  भौर  सहायता  के  लिए  मद्रास  महानगर  विकास  प्राधिकरण  की

 योजनाओं  का  मूल्याकन  किया  मिशन  द्वारा  व्यक्त  एक  विचार  ag  भी  है  कि  यदि  नगरों  की  गन्दी

 बस्ती  कौ  शीघ्र  इल  करना  है
 तो  उनके  उन्मूलन  की  IAT  उनके  सुधार  पर  बल  देना  चाहिए  ।
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 इसके  साथ  ही  मिशन  ने  यह  भीम माना  है  कि  कि  गन्दी  बस्ती  उन्मूलन aa  बजाए  गन्दी  बस्ती  सुधार  पर

 बल  देना  श्रपने  श्राप  में  पुर्ण  नहीं है  ।

 fara  घाटी  लिपि  को  पढ़ना

 1970.  श्री  म  रासोली  मारन  क्या  समाज  कल्याण  श्रौर  संरक्षति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  face  घाटी  लिपि  को  age  की  दिशा  में  कोई  नई  रोशनी  पड़ी  श्रौर

 यदि  तो  संक्षेप  में  उसका  ब्यौरा  कया  हैं
 ?

 faratt  श्रौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  श्ररविन्द  नेताम

 प्रौर  श्रनेक  मूल्वान  श्रनूशी  लनों  का  प्रबंध  किया  गया  है  परन्तु  इन्होंने  लिपि  के  पढ़ने  की  दिशा

 में  कोई  मागंदर्शन  नहीं  करायी  है  ।

 सेवा  से  निवृत्त  होने  वाले  सरकारी  कमेंचारियों  के  श्राश्रि तों  को  सरकारी

 aaeet  का  श्रावंटन

 1971.  श्री  नरायण  चन्द  पाराइटर  :  क्या  निर्माण  श्रौर  म्राचा स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 fa:

 वै

 कया  सरकार  किसी  कमंचारी  के  सेवा  निवृत्त  होने  पर  उसके  ga  श्रथवा  निकटतम

 संबंधी  af दि  वह  सरकारी  कमंचारी  हो  सरकारी  क्वाटर  श्रलाट  करती  है  ;  झर

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  इस  प्रकार  के  कितने  क्वाटर  श्रलाट  किये  गए

 निर्माण  और  श्रावात  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  TATHAT)  :  5

 से  सामान्य  पुल  वास  के  श्रावंटी  के  पात्र  पत्नी/फति  को  वही  श्रावास  श्रावंटित  किया

 जाता  था  यदि  उसका  वह  संबंधी  उस  श्रावास  का  पात्र  था  या  उससे  बड़े  टाइप  के  श्रावास  का  पात्र  था

 तब  से  सेवा  निवत्त  व्यक्ति  को  अ्रावंटित  वही  वास  sas  पात्र  संबंधी  को  श्रावंटित  किया  जाता  है  यदि

 ऊंचे  टाईप  का  पात्र  है  श्रौर  यंदि  वह  aaa  विशेष  ary  किसी  ग्रावंटी  को  बदले  में  देना

 अ्रपेक्षित  नहीं  है  ।  एसे  मामले  पात्र  संबंधीਂ  को  उसकी  पात्रता  से  ara  नीचे  टाइप  क्वाटर

 तंदथ  arene  पर  दिया  जाता  हूं  किन्तु  सेवा  fate  कमेंचारी  के  द्वारा  श्रधिकृत  क्वाटर  के  ऊंचे  टाइप  का

 क्वाटर  न  हो  ।  यदि  पात्र  संबंधो  की  पात्रता  टाइप  IL  या  ऊंचे  टाइप  की  उसे  ठाइप  | हैं ह  श्रावास

 श्रावंटित  किया  जाता  है  चाहे  सेवा  निवृत्त  कमंचारी  टाइप  के  श्रावास  में  रह  रहा  था
 |

 (a)  गत  तीन  वर्षों  के  दौराने  ace  श्राधार  श्रावंटन  में  नियमित  किए  गए  श्रथवा  श्रावंटित

 किए  गए
 क्वार्टरों की की  कुल  संख्या  561  है  |
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 1976  लिखित  उत्लेर

 भंगवान  बद्ध  का  जन्म  दिवस

 1972.  श्री  नारायण  चन्द  परादार  क्या  समाज  कल्याण  शर  संस्कृति  मंत्री

 यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  इस  वर्ष  भगवान  बद्ध  के  26008  जन्म
 दिवस

 को
 राष्ट्रीय

 स्तर  पर

 मनाने  के  लिये  कोई  योजना  बनाई  ग्रौर

 यदि  तो  उस  योजना  की  मुख्य  बातें
 क्या  है

 दिक्षा  शौर
 समाज  कल्याण  मंत्रालय

 तथा  संस्कृति
 विभाग  में

 उपमंत्री
 प्ररविन्द  नेताम

 जी  हाँ  ।

 निम्नलिखित  कार्यक्रमों  को  प्रायोजित  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  :--

 (i)  की  संस्कृति  शौर  सभ्यता  में  बौद्ध  धर्म  योगदानਂ  सम्बन्धित  एक़

 अ्रंतर्राष्टीय  सेमिनार  ।

 (li)  भास्त  में  बौद्ध  घर्म  पर  एक  जिस में  चित्रकला  तथा  बौद्ध

 कला  की  अरन्य  कृतियां  तथा  बौद्ध  धम  से  सम्बन्धित  भा रत  में  हाल  ही  मेंहुई  पुरातत्वीय

 खोजें  भी  शामिल  हैं

 (iii)  सरकार  द्वारा  पहले  प्रकाशित  पुस्तकों  केंसंशोधित  संस्करणों  का  प्रकाशन  |

 (iv)  बौद्ध  धम  पर  हाल  ही  की  पुरात्तवीय  खोजों  के  बांरे  में  एक  लघ  वृत्त  faa  का

 निर्माण  ।

 (४)  बौध  भगवान  के  जीवन  पर  एक  बैले  अथवा  शो  का  निर्माण  ।

 सके  भ्रति  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  अर्थात  श्रास्थ्य  मध्य  महा  राष्ट्र

 और  उत्तर  प्रदेश  से  अपने  क्षेत्रों  में  इसी  प्रकार  के  महोत्सव  श्रायोजित  करने  की  संभावना  के  प्रश्न  पर

 विचार  करन  के  लिए  भी  शभ्रनरोध  किया  गया  है  ।

 fazaat  अ्रनसंघान  संस्थान

 1973.  श्री  नारायण  चन्द  पराधार  क्या  समाज  कत्याण  तथा  संस्कृति

 मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 उन  तिब्बती  श्रतुसन्धान  cnet  तथा  qe  नल
 लि

 के  नाम  क्या  हैं  जिनके  लिये

 सरकार  द्वारा  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  wiz

 क्या  इन  संस्थानों  में  arostafray
 lnaqate  कार्यों  के  प्रकाशन  के  लिये  भी  कोई  सहायता

 दी  जाती  है
 ?

 fat,  समाज  कल्याण
 मं

 श्रालय  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  alae  नेताम
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 Written  Answers
 See  ano  August

 30,  1976

 |  है  हिला  fared
 सूचना  संलग्न  विवरण  में

 दी  गई  है  है  दक  ह  न  स  रखा  देखिए  संख्या  एल०  eto

 11302/76]

 जी  नहीं

 संग्रहलाथ  से  गम  हुई  कलाकृतियों  के  बारे  में  जाँच  पड़ताल

 1974.  बीमती  पाथती  कृष्णन  :  कया  समाज  कल्याण  तथा  संरकृति  मन्ती यह

 बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 भारत  के  संप्रहालयों  से  कितनी
 कला  कृतियां

 wa  तक  गुम

 इसकी  जांच-पड़ताल  करने  के  लिए  सरकार  ने  कया  की  ्रौर

 वर्ष  1973  से  सरकार  संग्रहालय  के  लिए  कितनी  कलाकृतियां  वापिस  ला  सकती  है  ?

 शिक्षा  शौर  समाज  कत्याण  मंत्रालय  तथा  संरकु ति
 विभाग  में  उपमंत्री  अरविन्द  :

 भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के  नियत्त्रणाधीन  केन्द्रीय  संग्रहालयों  alt  पुरात्तवीय  संग्रहालयों  में

 से  aft  तक  कुल  151  विभिन्न  श्रेणियों  की  कलाकृतियां  गुम  हैं  जिनमें  पत्थर  की  मूर्तियों  के  कटे  हुए

 सिक्के  इत्यादि  भी  शामिल  हैं  ।

 संग्रहालय  के  प्राधिका  रियों  विभागीय  जांच  पड़ताल  करने  के  साथ-साथ  इन  चोरियों

 की  रिपो  पुलिस  में  ag  कर  दी  गई  है  ae  कुछ  मा  मले  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  तहकीकात  के  लिए  सौंप

 दिये गये  हैं  ।

 सरकार  को  1973  से  केन्द्रीय  संग्रहालयों  ate  पुरात्तवीय  संग्रहालयों  के  लिए  67

 वापिस  मिल  गई  हैं  ।

 मद्रास  शर  में  गन्दी  बस्तियों  के

 लिये  श्रावास

 1975.0
 श्रीमती

 पार्वती  gooey  :
 क्या

 निर्माण  शौर
 श्रावास  मन्त्री  यह  बताने  की  कप्पा  करेंगे

 बंगलौर  AI  पटना  में  कितने  व्यक्ति  गन्दी

 बस्ती  क्षेत्रों  में  रह  रहे  श्रौर

 सरकार  ने  उनके  लिए  अझावास  की  उचित  व्यवस्था  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 निर्माण  शर  rate  तथा  संसदीय
 कार्य  मंत्री  go  :  गन्दी  बस्तियों

 की  जनसंख्या  के  सही  श्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  तथा पि  योजना  झ्रायोग  द्वारा  1972  में  नियुक्त  किए  गए
 कार्यकारी  दल  5  लाख  तथा  इससे  भ्रधिक  जनसंख्या  वाले  कुछ  नगरों  में  गन्दी  बस्तियों  की  वृद्धि  का

 मूल्यांकन  करते  हुए  भ्रनुमान  लगाया  है  कि  नगरों  की  20  से  25  प्रतिशत  जनसंख्या  गन्दी  बरितयों  में

 ढ  रही  होगी  ।

 (a)  गन्दी  बरितयों  से  सम्बन्धित  दो  योजनाएं  हैं  जो  कार्यान्वित की  ज्या  रही  पहली
 योजना  का  नाम  गन्दी  बरती  उन्मूलन  सुधार  ASAT  है  जो  1956  में  प्रारम्भ  की  गई  थी  ।  इस  योजना
 के  उन्मूलन  अभियान  वे  TEN  आडि  कय  उ  ff  य क दी  म-रदरूपਂ  बेघर  हुए  ग्ग्दः  यों वे  नवार  rf  को  खुले  विक्सित
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 _8
 1898  )  afer

 उत्तर

 प्लाट  अ्रथवा  टेनीमेंट  दिए  जाते  है  यह  योजना  गन्दी  बस्तियों  में  सुधार  करने  पर  भी  विचार  करती  है

 ताकि  उन्हें  रहने  योग्य  बनाया  जा  सके  ।  दूसरी  योजना  का  नाम  गन्दी  बस्तियों  में  पर्यावरणीय  सुधार

 योजना  है  जो  1972  में  ग्रारम्भ हुई  थी  ।  इस  योजना  के  श्रधी  जिन  गन्दी  बस्तियों  में
 कम

 से  कम  दस

 वर्ष  में  उन्मूलन  नहीं  किया  जाना  है  उन  गन्दी  बरितयों  में  नलों  सहित  लैनों  को  चौड़ा

 करना  श्रौर  उनमें  खाड़ेजे  बिछाना  श्रादि  जैसी  मूलभूत  सुख  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।  पांचवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  यह  प्रस्ताव  है  कि  3  लाख  या  इससे  श्रधिक  जनसंख्या  वालि  सभी  नगरों  की

 गन्दी  बस्तियों  श्रथवा  जिन  राज्यों  में  तीन  लाख  या  इससे  भ्रघिक  जनसंख्या  वाला  कोई  नगर  न  हो  तो

 ऐसे  राज्य  में  कम  से  कम  एक  नगर  को  इस  योजना  में  शामिल  किया  जाए  ।  ये  योजनाएं  राज्य  क्षेत्र  में  हैं

 तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  ।

 eat  में  स्वेच्छिक  कठौती  लागू  करने  के  लिये  उच्च  दाण्ति  प्राप्त  ह लिक 0 सल

 1976.  श्री  एम०  एस०  कया  कृषि  शर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  समिति  ने  व्यापार  के  विभिन्न  ant  दवारा  मूल्यों  में

 की  गई  स्वैच्छिक  कटौतियों  को  लागू  करने  के  लिए  एक  उच्चस्तरीय  शक्ति  प्राप्त  सैल  बनाया  ्रौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  प्रगति  हुई

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णा  साहब  पी०  fred)  :  जी  ath

 उच्च  शक्ति  के  सैल  ने  निम्नलिखित  क्षेत्रों  की  दुकानों  की  जांच  की  थी  ताकि  ae  पता

 लगाया  जा  सके  कि  क्या  व्यापारियों  ने  वास्तव  में  मूल्य  कम  किए  जैसा  कि  उन्होने  वायदा  किया  था

 श्राज्ञाद  बहादुरगढ़  किशन  गंज  मोर  कौड़िया

 aa  हौज़  बल्ली मा  हौज़  छोटा  बाजार  )  ,  अ्रजमल

 खां  कृष्ण  झील  ),  बैंक  राजौरी  कनाट

 अजमल  खां  डब्ल्यू  ई०  खान  माकिट  |

 भारतीय  काज  विकास  परिषद्  की  fasritat

 1977.
 श्री

 सी०  जनाद नन  क्या  और  सिचाई  मन्त्री  भारतीय  काजू  विकास

 परिषद् के  बारे  में
 26  1976 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  534 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  304TH,  1976  को  कोचीन  में  हुई  भारतीय  काजू  विकास  परिषद  की  बैठक  की

 सिफ़ारिश  पर  कोई  fora  किया  गया  श्रौर

 यदि  तो  उसका  सारांश  क्या  है  ?
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 Answers
 a

 Bhadra  8,  1898  (Saka)

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  श्री  प्रभू  दास
 :  तथां  विकास

 परिषदों  की  सिफ़ारिशें  सम्बन्धित  विभागों/संगठनों  को  sedan  कार्यवाही  के  लिये  भेजी  जाती हैं
 ।

 भारतीय  काजूगिरी  विकास  परिषद  द्वारा  weal  श्राठंवीं  बैठक  में  की  गई  सिफ़ारिशों  के  मामली

 सम्बन्धित  विभागों  के  साथ  कार्यवाही  को  श्रन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 Grants  Given
 to

 Madhya
 Pradesh  Housing  Board

 1978.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing
 be  pleased  to  state  the  amount  of  grant’  given  to  Madhya  Pradesh  Housing  Board  for  the

 construction  of  residential  houses  during  the  period  from  1974  to  March,  1976,  year-wis¢  2

 The  Minister  of  Works  and  Housing  and  Parliamentary  Affairs  (Shri  K.  Raghu-
 ramaiah)  :  According  to  the  information  furnished  by  the  Government  of  Madhya  Pradesh,
 Rs.  20  lakhs  and  Rs.  16  lakhs  were  given  as  grant  to  the  Madhya  Pradesh  Housing  Board
 for  construction  of  houses  under  the  Integrated  Subsidised  Housing  Scheme  for  Industrial
 Workers  and  Economically  Weaker  Sections  of  Community  only  during  the  years  1974-75
 and  1975-76

 respectively.
 Additional  Capacity  for  Foodgrains  in  Madhya  Pradesh

 1979.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai!  will  the  Minister  of  Agriculture&  Irrigation
 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  3166  on  the  3rd  May,1976
 regarding  Central  Warehousing  Corporation  Godowns  in  Madhya  Pradesh  and  State

 (a)  the  extent  to  which  additional  capacity  has  been  increased  during  the  period
 from  March,  1973  to  March,  1976  and  the  number  of  godowns  taken  on  rent  and  the  amount

 paid  therefor  in  each  year  3

 (b)  whether  Food  Corporation  of  India  have  godowns  for  the  storageof  ten  lakh  metric
 tonnes  of  foodgrains;  and  if  so,  the  year-wise  quantity  of  foodgrains  stored  in  these  godowns,
 separately  during  the  period  referred  to

 in  part  (a)  above  ;  and

 (c)  the  year-wise  quantity  of  foodgrains  which  got  rotten  and  wi  as  eaten  up  or
 damaged by  rodents  and  became  unfit  for  human  consumption  ?

 P.  Shinde)
 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  &  Irrigation(Shri  Annasaheb

 645  tonnes (a)  :  Central  warehousing  Corporation  added  a  capacity  of  29,
 and including  owned  and  hired  during  this  period.  The  number  of  godowns  taken  on  rent

 the  amount  paid  there  for  by  CWC  is  as  under

 Year  No.  of  Godowns  Rent  in  Rs.  for  the  year

 1973-74  e  ह  6  i  16,507'80

 1974-75,  a  क  ह  10.0  ह  51,1740" 90.0

 1975-76  2.  2  ्  «  e  16  1,55:584  76.0

 (6):  Th  e.storage  capacity  (owned  and  hired)  available  with.  Food  Corporation  of.
 India  in  Mad!  hya  Paradesh  at  present  is  about  lakh  tonnes.  T
 (including  su  gar)  stored  in  the  godowns  were  as  under

 he  stocks  of  foodgrains

 ————
 Month  en  ling  Stocks  of  foodg  fain  including  sugar

 in  tonnes.

 March,  1973  229°  0.0

 March,  1974  ह  167"70

 Match,  1975  क  81°40

 March,  197
 हिन  एड  EE  eee  कलशा
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 (c)  Stocks  in  the  godowns  of  public  sector  agencies  like  Food  Corporation  of  India,
 Central  Warehousing  Corporation  etc.,  are  stored  properly  and  appropriate  preservation
 techniques  and  rodent  control  measures  are  adopted  as  a  result  of  which  there  is  negligible
 damage  to  foodgrains.  Precautions  are  also  being  taken  to  ensure  that  foodgrajns  which
 are  stored  over  raised  plinths  are  covered  by  rain  proof  polythene  covers  with  adequate
 dunnage.

 Expenditure  on  Ayacut  Scheme  in  Madhya  Pradesh

 1980.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  &  Irrigation
 be  pleased  to  state

 (a)  the  expenditure  incurred  on  Ayacut  scheme  in  Chambal  region  of  Madhya  Pradesh
 so  far  and  the  nature  of  works  executed  indicating  the  places  where  these  works  have  been
 executed  and  the  expenditure  incurred  on  these  works  so  far  ;  an

 (b)  the  additional  amount  proposed  to  be  allocated  under  the  Ayacut  project  so  that
 the  sanctioned  amount  does  not  fall  short  of  the  present  needs  of  this  region  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculure&  Irrigation  (Shri  Shahnawaz
 Khan)  :  (a)iThe  expendirure  incurred  on  Ayacut  development  work  in  Chambal  region  so
 far  has  been  Rs.  406°31  lakhs.  The  nature  of  works  executed  places  where  executed,  and
 the  expenditure  incurred  on  the  works  up  to  June,  1976,  is  furnished  as  under  :

 वि  SS RT

 Nature  of  work,  Places  where  executed. Expenditure
 (Rs.  in  Lakhs)

 _

 I  Modernisation  of  irrigation  62°87  Tehsils  of  Sheopur,  Sabalgarh,  and  Morena
 works  including  main  canal

 cana]
 in  the  districts  of  Morena  and  Bhind.

 erosion  protection
 capacity  works  ;  canal  control
 structures  ;  and  aquatic  weed
 control,

 2  Main  Drainage.  23°95  Morena  and  Bhind  districts.

 On-farm  developments  works  in-  20°78
 cluding  field  irrigation  channals,

 Villages  of  Hingona,  Hirgo  Sikrota  in
 Morena
 Kuroli

 Tehsil  ;  Torika,  Dakegarh,
 field  drains  and  land  flevelling  3  Shekhpur  in  Sabalgarh  tehsil
 &  Shaping.  sadakapada,  Narainpura  in  Sheopur

 tehsil  2  Chitora,  Bagdhara  and
 Gohat  in  Gohat  tehsil  ;  agora  in
 Sheopur  Tehsil  $  Lalipura,  Soikala,
 segarware,  Semai  and  Saipurin  Sabalgam
 tehsil  Shahpura  and  Badapur  in
 Bhind  district.

 Mandis  32°0  Morena,  Jora,  Kairaras,  Sabalgarh,  Sheopur
 Kala,  Baroda  and  Amba

 Roads.  75°88  Sabalgarh-Agra  Bombay  Road  Crossing,
 Premsar-Sasarda  Road  Premsar-Sirani-
 khera  Road,  Sasarda-Jadini  Road  Brijgarhi
 ~Kukroli  Road  Kukroli-Krishngarh
 Road.  Nepri-Krishnagarh  Road.  nepri-
 Batrets  Road.

 Ravine  Erosion  Control  Morena  district. 31°72

 Misc.  works  13°20  Morena  and  Behind  districts.

 (b)  The  Development  of  the  Chambal  Ayacut  has  been  programmed  in  stages.  The
 Ist  stage  of  deveiopment  is  in  progress  and  is  $  ck  ne  d  uled  toend  in  December,  1978.  Finance
 required  from  year  to  year  for  the  1st  stage  of  development  are  being  fully  provided.
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 Answers

 उपज  देने  वाली  किस्मों  केਂ  बीजों  के  wrata  क्षेत्रफल

 1981.  सोमनाथ  चटर्जी  :  कया  श्रौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अद्यतन  उपलब्ध  जानकारी  के  श्रनुसार  श्रधिक  उपज  देने  वाले  बीजों  की  फ़सल  के  भ्रन्तगत  राज्य

 बार  कितने  प्रतिशत भूमि  थी  ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभू  दास  :  बाजरा  शौर

 मक्का के  बीजों  की  श्रधिक  उपज  वाली  किस्मों  के  श्रन्तगंत  aa,  जिसके  लिए  afar  उपजਂ  किस्म  कार्यक्रम

 लाग  किया  जा  रहा
 को

 प्रदर्शित  करने  वाला  विवरण  संलग्न  है
 ।

 [were  में  रखा  गया
 ।  देखिए

 संख्या  एल०  टी ०  --11303/76]

 Excavation  in  Madhya  Pradesh

 1982.  Shri  G.C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture
 be  pleased  to.  state

 (a)  whether  exacavations  have  been  done  from  the  archaeolgical  point  of  view in  Madhya
 Pradesh  ;  if  so,  the  names  of  the  places  in  this  regard  and  the  result  of  these  excavations  ;  and

 (b)  whether  these  excavations  have  proved  that  Sri  Lanka  was  in  Madhya  Pradesh  ;  if
 so,  the  facts  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in
 the  Department  of  Culture  (Shri  Arvind  Netam  ):  (a)  A  statement  is  attached.
 [Placed  in  Leteracy.  See  No.  LT.  11304/76]

 (b)  No.  Sir,  None  of  the  excavations  mentioned  in  the  statement  is  related  to  a  ramayana
 site.

 Cultivation  of  Improved  Variety  of  Potato

 1983.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  :  will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  Central  Government  have  received  from  Madhya  Pradesh  Government

 so,  the  action  being  taken  thereon
 a  scheme  to  increase  the  cultivation  of  improved  varieties  of  potatoes  in  Malwa  region  and  if

 (b)  whether  schemes  to  increase  production  of  potatoes  are  bieng  extended  to  various
 parts  of  the  country  keeping  in  view  the  targets  regarding  export  and  consumption  of  potatoes  ;
 an

 (c)  the  names  of  the  States  in  which  schemes  for  production  of  improved  varieties  of
 potatoes  are  in  progress  at  present  as  also  the  schemes  to  be  undertaken  in  future  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculure  and  Irrigation  (Shri  Prabhudas

 Pradesh.
 Patel)  ;  (2)  No  such  scheme  has  been  received  from  the  State  Government  of  Madhya

 (८)  The  Schemes  are  take  up  by  the  State  Governments  in  the  State  Sector  of  the  Plan

 (c)  The  breeder’s  seed  of  improved  varieties  of  potato  for  multiplication
 has  been  supplied  to  the  following  states  during  this  year

 I  Uttar  Pradesh.  2  Punjab.

 3.  Haryana.  4.  Himachal  Pradesh.

 5.  Bihar.  6.  Orissa.

 7  Madhya  Pradesh.  8  West  Bengal.

 9  Karnataka  Io.  Manipur.

 II  Meghalaya.
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 In  addition  foundation  seed  is  supplied  to  States  and  demand  by  the  Nati  JTial  Seeds  Cor-

 poration.
 Education  In  Concurrent  List

 1984.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  :  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare
 And  Culture  be  pleased  to  State

 (a)  whether  a  final  decision  to  bring,  ‘Education’  is  the  Concurrent  List  has  been  taken,
 if  so,  the  salient  features  thereof  ;

 (0)  what  would  be  the  obligations  on  the  State  Governments  after  Education  is  included
 in  the  Concurrent  List  ;

 (c)  whether  the  technical  education  is  being  considered  separately  ;  and

 (d)  whether  the  State  Governments  were  also  consulted  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Professor  S.  Nurul  Hasan)
 (a):  This  is  one  of  the  points  being  considere4  in  the  context  of  the  proposal  to  amend  the
 Constitution.

 (0),  (८)  and  (d)  :  Do  not  arise.

 faeatt  बच्चों  को  केन्द्रीय  विद्यालय  में  दाखिला

 1985.  श्री  बरके  जाजें  :  क्या  समाज  कत्याण  शौर  संस्कृति  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  शिक्षा  ate  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  को  एक  मंजिला  इमारतों
 में

 स्थित  केन्द्रीय

 विद्यालयों  में  विकलांग  बच्चों  को  प्रवेश  देने  के  बारे  में  कोई  श्रभ्यावेदन  प्राप्त  gar

 चालू  शिक्षा  aa  के  दौरान  इन  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  कित ने  बच्चों  को  प्रवेश  दिया

 शौर

 कितने  बच्चों  ने  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  प्रवेश  के  लिये  श्रावेदन  va  दिये  परन्तु

 उन्हें
 प्रवेश

 नहीं  दिया  गया  ?

 दिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  श्वरविन्द  :

 केवल  एक  श्रभ्यावेदन  प्राप्त  gat  है  ।

 सूचना  इस  समय  उपलब्ध  नहीं  है  तथा  यह  एकब्रित  करके  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 स्कूलों  में  दाखिला  पाने  के  लिये  विकलांग  बच्चों  द्वारा  दिये  गये  पत्तों  का  केन्द्रीय

 विद्यालय  कोई  tars  नहीं  रखते  हैं  ।

 faraa  में  जीव-जन्तुग्रों  र  पेड़-पौधों  का  संरक्षण

 1986.  प्रो  एस०  Ho  राय  :  व्या  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सिक्किम  राज्य  के  अर  पेड़-पौधों  के  संरक्षण

 के  लिये  किन्हीं  शरण  स्थानों  का  पता  लगाया  है  अर  इस  श्राशय  की  घोषणा  की
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  WaT  है  कि  सिविकम  में  ote  प्रकार  के  फल  उद्यानों  और

 की  बहुतायत  त्रौर

 यदि  तो  सरकार  की  कृषि  नीति  के  aa  के  रूप  में  वन  विकास के
 लिये  उसकी

 योजना  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 जी सिचाई  श्र  कृषि  मंत्रालय  में  प्रभुदास  :  Ta)  नहों  ।

 राज्य  सरकार  ने  कंचनचंगा  राष्ट्रीय  पार्क  बनाने के  लिये  उत्तर-पूर्वी  सिदिवम  में  एक  क्षेत्र  का

 पता  लगाया  राज्य  सरकार  ने  ौर  श्रल्पाइनਂ  वनरपति  के  संरक्षण  के  लिये  श्रधिक

 ऊंचाई  के  श्रारक्षण  उद्यान  के  तीन  औ्ारकिडਂ  श्राश्रय-स्थल  भी  बनाये  हैं

 जी

 सज्य  सरकार  की  वानिकी  के  विक़ास  कीं  में  मुदा  तथा  जल  संरक्षण  की

 योजना  के  श्रंतर्गत  200  हैक्टार  क्षेत्र  पर  वन-रोपण  करने  के  श्रारक्षित  वनों  में  प्रतिवर्ष  500

 हैक्टार  य. क्षत्र  में  वृक्ष-रोपण  त्रौर  चालू  ae  के  दौरान  सामाजिक  वानिकी  योजना  के  अंतर्गत

 280  हैक्टार  बंजर  भूमि  तथा  गांव  के  काटे  गये  वनों  को  फिर  से  लगाना  शाभिल  है  इसके  ग्रति

 ईधन-की  लकड़ी  की  कमी  की  समस्या  की  हल  करने  के  लिये  गंगटोक  के  समीप  12  ag  के  चक्र  के

 श्राधार  पर  प्रतिवर्ष  160  हैक्टार  क्षेत्र  में  इंधन  की  लकड़ी  का  वृक्ष-रोपण  किया  जा  रहा  है  fates

 के  वनों  का  नक्शा  तैयार  किया  जा  है  श्रौर  वन-संसाधनों  का  निवेशपू  सर्वेक्षण  इस  श्रवतूबर

 से  शुरू  होगा ।

 सिधिकम  में  पौधा  संरक्षण  संगठन

 1987.  श्री  एस०  Fo  राय  :  क्या  कृषि  घौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिविकम  राज्य  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  श्रनुरोध  किया  है  कि
 फसलों  की

 कीटों  तथा  बीमा  रियों  संबंधी  समस्याश्रों  का  सामना  करने  के  लिये  उस  राज्य  में  पौधा  संरक्षण  संगठन

 की  स्थापना  की

 क्या  राज्य  सरकार  ने  भूमि  संरक्षण  तथा  भूमि  उपयोग  के  लिये  उपयूवत  कानून  बनाने

 के  लिये  भी  सुझाव  दिया  है  ?

 छाषि  चौर  सिंचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभुदास  :  सिविकम  राज्य  में

 पौध  संरक्षण  स्थापित  करने  के  संबंध  में  उस  राज्य  से  कोई  ग्रौपचा  रिक  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  eal  है  ।

 तथापि  यह  महसुस  किया  जाता  है  कि  राज्यों  में  फसलों  की  नई  afar  उपज  देने  वाली  किस्मों  को

 प्रारम्भ  करने  से  पहले  वनस्पति  संरक्षण  के  लिए  मूल  उपलब्ध  करना  श्रावश्यक  होगा  |

 इनके  न  होने  पर  कीटों  तथा  ब्रीमारियों  की  संख्या  में  वद्धि  होगी  ।  चंकि  राज्य  सरकार  स्वयं  इस

 काय  को  करने  में  समध  नहीं  सिविकम  में  केन्द्रीय  वनस्पति  संरक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने  के

 प्रश्न  पर  भारत  सरकार  विचार  कर  रही

 सिक्किम  सरकार  भूमि  तथा  जल  संरक्षण  के  लिए  उपयुक्त  कानुन  बनाने  के  संत्रंध  में

 विचार  कर  रही  इस  संब्रंध  में  भारत  सरकार  द्वारा  श्रावश्यक  सहायता  दी  जा  रही
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 सिक्किम  में  निरक्षरता

 Serors 1988.  श्री  एस०  के ०  राय  :  क्या 1:  ही  ह  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  ae  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  सिक्किम  राज्य  में  निरक्षरता  के  बारे  में  कोई  सवक्षण  किया  है

 और

 )  यदि  तो  निरक्षर  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  है  श्रौर  क्या  सरकार  राज्य  में

 व्यस्क  निरक्षर  लोगों  को  शिक्षा  देने  के  लिये  कोई  योजना  wee  की  है
 ?

 शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  श्ररविन्द  नेताम

 भारत  की  1971  की  जनगणना  के  तत्कालिन  सिविकम  की  सरकार  ने  1971  में

 जनगणना  पश्चिम  बंगगल  की  तकनीकी  सहायता  से  राज्य  की  जनगणना  कराई

 जिसमें  gear  बातों  के  साथ-साथ  निरक्षरता  के  बारे में  भी  सूचना  एकब्रित  की  गई  थी

 तत्कालीन  सिक्किम  सरकार  द्वारा  की  गई  1971  की  जनगणना  के  श्रनुसार  राज्य

 में  विभिन्न  aia  वर्गो  के  कुल  निरक्षरों  की  जनसंख्या  इस  प्रकार  है

 ाा

 अ्रायवग  कल  जनसंख्या  निरक्षर

 5-79  27,663  25,475

 10-14  27,428  23,888

 15--19  21,204  16,223

 20--24  18,976  12,681

 25-34  36,199  27,362

 35  52,583  81,196

 सभी  अ्राय  209,843  172,613

 भारत  सरकार  ने  राज्य  में  1975-76  में  2  मुख्य  कायक्रम  शुरू  किये  gals  15-25

 अयू  ait  के  के  लिए  शिक्षा  शर  वयस्क  महिलाओं  के  लिए  कार्यात्मक  साक्षरता  |

 इन  al  कार्यक्रमों  के  लिए  भारत  सरकार  वित्तीय  सहायता  दे  रही  है  अर  इन  को  राज्य  सरक।र

 के  द्वारा  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 तमिलनाडु  में  गन्दी  बस्ती  हटाये  जाने  सम्बन्धी  योजना

 1989.  श्री  मुरासोली  मारन  क्या  निर्माण  ale  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  तमिलनाड़  राज्य  सरकार  बस्तियां  हटाने  संबंधी  योजना  जिसके

 ग्रन्तगत  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वालों  के  लिए  बह-मंजिला  इमा  रतें  बनाई  जाती  छोड़कर  गन्दी

 बस्ती  सुधार  योजना  प्रारम्भ  करने  को  दिशा  में  विचार  कर  रही  ्रौर
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 यदि at,  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 निर्माण  और  श्रीवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  He  एल  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 निरक्षरता  को  समाप्त  किया  जाना

 1990.  alaz  राम  प्रकादा  :  क्या  समाज  कल्याण  ौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  से  अ्रन रोध  किया  गया  है  कि  वह  निरक्षरता  समाप्त  करने  के  लिए  कोई

 समयबद्ध  कार्यक्रम  ग्रौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 दिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  श्ररविन्द  :

 ध श्रौर  देश  में  निरक्षरता  उन्मूलन के  लिये  समय-समय पर  सुझाव दिये  गये  हैं
 19771.0

 की  जनगणना  के  श्रतुसार देश देश  में  निरक्ष रों की  संख्या  (0-4  श्रायुवर्ग  को  लगभग  308  लाख

 हैं ब्र  इत  सभी  लोगों  को  एक  सीमित  श्रवधि  में  साक्षर  करने  के  लिये  भारी  साधनों  की  भ्रावश्यकता

 तथापि  देश  में  निरक्षरता  को  द्र  करने  की  कोशिश  करने  की  तत्काल  जरूरत  से  सरकार  सचेत

 है  ब्र  पांचवीं  योजना  में  श्रपनाई  गई  शिक्षा  की  श्रौपचारिक  श्रौर  गैर-प्रौपचारिक

 गत्वा  इस  उद्देश्य  प्राप्ति  की  दृष्टि  से  ही  बनाई  गई  हैं  निरक्षरता  को  कम  करने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  किये  जा  रहे  दीर्घकालीन  उपायों  में  से  कुछ  निम्नलिखित  हैं  :  6-14  श्रायु-वर्ग  के  बच्चों

 के  लिए  शैक्षिक  सुविधाओं  में  उन  लोगों  के  लिए  गैर-गप्रौपचा रिक  जो  पूर्णकालिक  स्कूल

 की  सुविधाओं  का  लाभ  उठा  नहीं  15--25  झायु-वर्ग  के  युवकों  के  लिये  गैर-श्रौपचा रिक
 शिक्षा  का  विशेष  वर्गों  जैसे  शहरी  गंदी  बस्ती  के  निव।सियों

 के  लिये  कार्यात्मक  साक्षरता  कार्यक्रम  शहरी  कामगरों  के  लिए  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  तथा  श्रनगामी

 सहायक  कायक्रम  जैसे  नवसाक्षरों  के  लिए  पुस्तकालयों  की  स्थापना  इन

 उपायों  के  राज्य  कई  स्वैच्छिक  नेहरू  यवक  राष्ट्रीय  सेवा  योजना

 इत्यादि  द्वारा  किये  जा  रहे  प्रयत्नों  से  यह  are
 की  जाती  है  कि  देश  में  निरक्षरता  की  मात्रा  में

 कमी  हो  जाएगी  ॥

 उत्तर  प्रदेश  के  चीनी  उद्योग  में  वित्तीय  ah

 1991.  श्री  पी०  गंगादेव  :  क्या  कृषि  शर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  कया  गत  तीन  महीनों  से  उत्तर  प्रदेश  के  चीनी  उद्योग  को  गम्भीर  वित्तीय  संकट

 का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की

 क्या  चीनी  के  उद्योगपतियों  ने  इस  सम्बन्ध  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  कोई  सुझाव
 दिये  और

 70



 8  1898  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 क्षि  शर  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  we  नवाज
 :  जी  उत्तर

 प्रदेश  की  कुछेक  कैक्ट्रियां  श्रमिकों  के  बकायों  का  भुगतान  मरम्मत  के  लिए  खच  गच

 के  मूल्य  का  भुगतान  करने  पौर  क्रय  कर  देने  तथा  wee  विविध  खर्चे  उठाने  के  लिए  धनराशि  प्राप्त

 करने  में  कठिनाई  का  सामना  कर  रही  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  इन  चीनी  फैक्ट्रियों  की  स्थिति

 की  समीक्षा  कर  रही  इन  चीनी  फैक्ट्रियों  में  से  9  फैक्ट्रियों  को  उत्तर  प्रदेश  सरठार  ने  सलाह

 किवे  भ्रपने  बैंकरों  से  तुरन्त  ऋण  लें  ate  यदि  श्रावश्यक  हो  तो  सरकारी  गारंटी  से  लें  तथा

 गन्ने  के  बकायों  का  भुगतान  करें  श्रौर  मरम्मत  का  कार्य  शीघ्र  करें  ताकि  1976-  77  के  पेराई  कारे

 को  समय  से  शुरू  किया  जा  सके  |

 इसके  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  इस  वित्तीय  कठिनाइयों  से  ग्रस्त

 फैक्ट्रियों  से  क्रय  कर  wafer  करने  के  काय  को  स्थगित  कर  दिया  है  ।

 शौर  चीनी  मिलों  तौर  उनकी  एसोसिएशन  ने  उत्तर  प्रदेश  संरहार  से  ग्रनुरोध

 किया  था  कि  <=

 (1)  1974-75  और  1975-76  मौसम  के  लिए  क्रय  कर  को  पुर्णतया  माफ

 कर  दिया  जाए  ।

 (2)  जब  तक
 कर  माफ  करने  के  area  जारी  vat  किये  जाते  तब  तक  मौजुदा

 प्रेषणों  पर  वसुली  स्थगित  कर  दी  जाए  |

 (3)  जब  तक  बैंक  ऋण  उपजब्ध  नहीं  किये  जाते  हैं  तब  तक  गन्ने  के  बकायों  का

 भुगतान  करने  के  लिए  समय  दिया

 (4)  चीनी  मिलों  को  रियायती  ऋण  देने  के  लिए  श्रतुसुचित  बैंकों  को  गारंटियां

 दी
 जाएं  ताकि  गन्ने  के  मुल्य  का  भुगतान  श्रमिकों  के  बकायों  को

 reat  मरम्मत  झ्रादि  के  बारे  में  saw  सांविधिक  दार्थित्वों  को

 पुरा  किया  जा  सके  ।

 पंजाब  में  श्रोला वृष्टि

 1992.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  कृषि  शोर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे किं  :

 क्या  कुछ  संसद्  सदस्यों  ने  पंजाब  में  श्नोलावृष्टि  से  पीड़ित  लोगो  की  सहायता  के  लिए

 केन्द्र  से  श्रनुरोध  किया  ate

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 प्रभु  दास
 ४  जी

 हा ं।
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 (a)  छठवें  वित्त  आयोग  को  सिफारिशें  स्वीकार  fad  जान  के  फलस्वरूप  राहूंप  aFseal

 उपायों  की  व्यवस्था  राज्य  सरकारों  को  करनी  होती  है  ।  ऐसी  व्यवस्था  राज्य  सरकारें  श्रायोग  द्वारा

 उन्हें  अलाट  की  गई  मार्जन  धनराशि  की  सहायता  से  श्रपने
 निजी

 स्रोतों  से  करती हैं
 पंजाब  में  श्रोलावष्टि  से  पीड़ित  व्यक्तियों  को  कोई  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  करना  व्यवहाय॑  नहीं  पाया

 गण

 कलकत्ता  के  लिये  te  जल  की  सप्लाई  हेतु  fast  बेक  से  सहायता

 1993  श्री  झ्ार०  एन०  बमन  क्या  निर्माण  शर  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  हाल  हीਂ  में  विश्व  बैंक  के  प्राधिकारियों  ने  कलकत्ता  का  दौरा  किया  था  श्रौर

 कलकत्ता  नगर  में  पेय  जल  की  सप्लाई  में  सुधार  हेतु  सहायता  देने  की  पेशकश  की  थी  शौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  हुई  बातचीत  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं थ्रौर  क्या  पेशकश  को

 स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ?

 निर्माण  और  श्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  के०  एल०  तथा

 (a)  विश्व  बैक  के  एक  शिष्टमण्डल  ने  पिछले  महीने  कलकत्ता  का  दौरा  किया  था  त्र  नर्गारिय

 विकास  के  विभिन्न  प्रस्तावों  जिसमें  शहर  की  जलपुत्ति  में  वृद्धि  के  लिए  जलपुर्ति  योजनाएं

 शामिल  चर्चा  की  थी  ।  इन  प्रस्तावों  पर  श्रभी  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 ग्रामीण  जल  सप्लाई  योजना  के  लिये  परिव्यय

 1994.  श्री  जगन्नाथ  मिश्र  कया  निर्माण  श्रौर  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1976-77  में  ग्रामीण  जल  सप्लाई  योजना  के  लिए  परिव्यय  कम  कर

 दिया  गया
 है  ;

 wT

 (a)  यदि  at,  तो  इसके  बया  कारण  हैं

 निर्माण  शोर  श्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  के०  एल०  जी

 नहीं  ।

 प्रश्न  gt  नहीं  उठता  ।

 राज्यों  में  काज  fata

 1995.  श्री  डी०  ato  चन्द्र  गौडा  कया  कृषि  श्रौर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  काजू  उत्पादक  राज्यों  को  काजू  की  खेती  का  क्षेत्र  बढ़ाकर  काजू
 उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  कहा  है  ;
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों को  राज्यवार  काजू  निगम  बनाने  का  भी  सुझाव  दिया

 त्नौर

 यदि  ही  तो  इस  पर  राज्यों  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु  दास  :  जी  हां  ।

 (a)

 राज्य  सरकारें  राज्य  क्षेत्र  के  कार्यक्रमों  के  भाग  के  रूप  में  काजू  की  खेती  के  श्रन्तर्गत

 क्षेत्र  को  बढ़ाने  के  लिये  पहले  से  ही  कायंक्रमों  को  क्रियान्वित  कर  रही  हैं  ।

 काजू  निगमों  के  संबंध  में  केवल  कर्नाटक  सरकार  ने  उत्तर  दिया  है  तथा  राज्य  काजू  निगम

 की  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  की  है  जिसे  ग्रंतिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 फसल  बीमा  योजना

 1996.  श्री  रानेन  सेत  :  क्या  फूषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फसल  बीमा  योजना  को  सफल  बनाने  का  कोई  प्रतिरोध  किया  जा  रहा  है  ;  भर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 कृषि  और  सिचाई  aaa  में  राज्य  मंत्री  दाहनवाज  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ग्रामीण  सहकारी  समितियों  का  पुनर्गठन

 1997.  श्री  नवल  किशोर  सिन्हा  :

 श्री  वी०  alo  नायक  :

 क्या  कृषि  शर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 fara  वर्गों  के  व्यक्तियों  को  सदस्य  बनाने  श्र  सदस्य  संख्या  मैं  वृद्धि  करने  की

 दृष्टि  से  देश  की  ग्रामीण  सहकारी  समितियों  का  पुनर्गठन  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए

 समिति  का  लॉभप्रद  कितना  माना  गया

 gfe  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  दाहनवाज  1975

 के अ्रंत  में  1  .  55  लाख  प्राथमिक  कृषि  ऋण  सोसायटियां  थीं  ।  पांचवी  योजनावधि के  sa  तक  इन

 सोसायटियों  की  संख्या  घटाकर  1.  16  लाख  सक्षम  यूनिटें  करने  का  प्रस्ताव  पुनर्गठन  के  कार्यक्रमों

 में  जनजातीय  क्षेत्रों  में  कृषक  सेवा  सोसायटियों  तथा  वृहद  श्राकार  वाली  बहु-उद्देशीय  सोसायटियों

 का  गठन  भी  शामिल  है  ।  असम  तथा  हरियाणा के  राज्यों  ने  पुनर्गठन  पुरा  कर  लिया है  ।  अरन्य  राज्य

 सरकारों  ने  पहले  से  ही  गठन  के  लिए  एक  क्रमिक  कार्यक्रम  तैयार  किया  है  जिसे  कार्यान्वित  किया

 जा  रहा  है  ।  केन्द्रीय  ग्राम  विकास  योजना  श्रायोग  शर  भारतीय  Port  बैंक  द्वारा

 समय  पर  प्रगति  की  पुनरीक्षा  की  जा  रही  है  ।  न्घ््य  हरियाणा  श्रौर  राजस्थान

 जैसी  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  राज्य  सहकारी  सोसायटी  ofafaar  तथा  नियमावली  में  भी  संशोधन
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 किया  है  जिसमें  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  को  उस  तारीख  से  जिसको  उन्होंने  सोसायटी  की  सदस्यता

 के  लिये  झ्रावेदन  किया  स्वाभाविक  सदस्यता  का  अ्रधिकार  दिया  गया है  ।  श्रन्य  राज्य  सरकारें  भी

 प्रपने  राज्य  कानूनों  में  उपयुक्त  संशोध न  करने  पर  विचार  कर  हैं  ।

 सक्षमता  के  मानदंड  ये  हैं  कि  एक  सोसायटीਂ  में  एक  पुर्ण  कालिक  वैतनिक  सचिव

 होना  चाहिए  wit  उसका  कम  से  कम  2.  00  लाख  रुपए  का  ऋण  व्यापार  होना  चाहिए  |  एक

 सक्षम  प्राथमिक  fe  ऋण  सोसायटी  के  अ्न्तगंत  पुनर्गठन  के  बाद  2  श्रथवा  3  विद्यमान

 सोसायटियां  होनी  चाहिए  ।  eon  सेवा  सोसायटी  श्रथवा  वृहद  श्राकार  वाली

 उद्देशीय  सोसायटी  के  क्षेत्र  में  ्रौसतन  5  विद्यमान  सोसायटियां  होनी  चाहिएं  ।  खंड  स्तर

 gue  सेवा  सोसायटी  में  अधिक  संख्या  हो  सकती  है  |

 न  TT
 भारतीय  खाद्य  निगम  का  कई  faace  गह  गा  दाम  में  नीचे  छिपाया  जाना

 1998.  श्री  बसन्त  साठे  :

 श्री  सो ०  Ho  चन्द्रप्पन  :

 श्री  एम०  कतामतु  :

 aft  भान  fag  भौरा  :.

 श्री  fazsita  झा

 क्या  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  7  1976  के  एक  म्रंग्रजी  दैनिक  में  ‘Teqeea  श्राफ

 एफ०  सी ०  श्राई ०  व्हीट  गोज  डाउन  इन  गोडाउन  खाद्यय  निगम  का  कई  मिंवटल  गेहूं
 .

 गोदाम  में  नीचे  छिपाया  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  श्रोर  दिलाया  गया  है

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  श्रौर

 इस
 मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  /  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  चौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  som  साहिब  Yo  से

 सरकार  ने  7  1976  के  टाइम्स  श्राफ  इण्डिया  में  प्रकाशित  प्रैस  fone  देखी  है  ।  भारतीय

 खाद्य  निगम  ने  इस  मामले  की  जांच  की  है  ।  जांच  से  विदित  हा  है  कि  1976  के  दूसरे

 पखवाड़े  के  दौरान  लगातार  वर्षा  होने  के  कारण  इस  इलाके  में  पानी  भर  गया  था  जिससे  दो  चट्टों

 की  नीचे  की  तह  पानी  से  प्रभावित  हो  गयी  थी  ।  यह  स्टाक  खुले  में  प्लिंथ  पर  पोलीथीन  से  ढक  कर

 रखा  गया  था  ।  जब  डिपो  के  कमंच्यारियों  को  इस  क्षति  का  पता  चला  तब  उत्होंने  प्रभावित  बोरियों

 को  श्रलग  कर  उन्हें  खोला  श्रौर  यथा  सम्भव  खाद्यान्नों  को  साफ  कर  दिया  ।  क्षतिग्रस्त  श्रनाज

 को  श्रलग  इक्ट्ठा  किया  गया  ।  जब  क्षतिग्रस्त  श्रनाज  से  बदबू  त्राने  उच्च  श्रधिका  रियों  को  सूचना

 देने  की  कार्यविधि  श्रपनाने  के  डिपो  के  कर्मचारियों  ने  बाहर  अहाते  में  गड्ढ़े  खोदकर  श्रनाज

 को  उनमें  भर  दिया  निगम  ने  श्रनुमान  लगाया  है  कि  क्षतिग्रस्त  गेहूं  की  निबल  माता  लगभग  80

 fader  थी  ।  प्रारम्भिक  जांच  के  श्राधार  पर  डिपो  के  सम्बन्धित  सहायक  प्रबन्धक  श्रौर  पांच  श्रन्य

 कर्मचारियों  की  निलम्बित  कर  दिया  गया  है  ।  जांच-कार्य  के  पुरा  हो  जाने  के  बाद  जिम्मेदार  पाये

 जाने  वाले  स्टाफ  के  विरुद्ध  झ्रागामी  कार्यवाही  की  जाएगी  |
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 8  1898  शिखित  उत्तर

 alan  दिल्ली  कम्पस

 1999.  सरदार  मोहिन्दर  fag  :  क्या  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दक्षिण  दिल्ली  कैम्पस  naa  संख्या  में  छात्रों  को  श्राकर्षित  करने  में  WORT

 रहा  है

 क्या  विश्वविद्यालय  की  एक  समिति  ने  इसके  कां  रणों  की  जांच  की  है

 त्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  निष्कर्ष  क्या  हैं  प्रौर  उन  पर  कया
 ः णियं  १  की  जा  रही  है

 ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  प्रो०  नसरुल  ह  दिल्ली

 विद्यालय  द्वारा  भेजी  गई  सुचना  के  श्रनूसार  यह  ठीक  नहीं है  कि el  टु  1 ee  दक्षिण  दिल्ली  कैम्पस  प्रधिक  छात्रों

 को  भ्राकषित  करने  में  झ्रसफल  रहा  है  ।

 नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लेट

 2000.  श्री  Ato  ao ०  चन्द्रप्पतन :  क्या  निर्माण  और 5 प्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 )
 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  में  मध्य  प्राय  वग  के  लोगों  को  वर्ष  1974

 1975  तथा  1976  में  कितने  फ्लैट  दिए  हैं  ate  इन  फ्लैटों  को  बिक्री  से  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 ने  कितनी  धनराशि  एकत्र  की  ्रौर

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास  फ्लैटों  के  लिए  कितने  a  न  पत्न  श्रनिर्णीत पड़े

 हैं  ?

 निर्माण  और  श्रावास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के ०  इस  अवधि

 नें  दौरान  farats लखित  3709  फ्लैट  दिए  गए  है  ?

 1973-74  2410

 1974-75  471

 1975 मी  ची  ची  828

 ne a

 कुल  3709

 मध्यम  प्राय  वग  के  फ्लैटों  की  बिक्री  की  रकम  को  श्रलग  से  नहीं  रखा  गया  है  ।

 हगा

 झाय  वर्ग  भ्रावास  योजना  के  अ्रन्तगत  पंजीकृत  लगभग  3700  व्यक्ति  झावंटन

 को  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  में
 वे  व्यक्ति  शामिल  नहीं  हैं  जिन्होंने  1976

 के  चालू  पंजीकरण

 में  मध्यम  प्राय  ह  केंट  के  लिए  arr  किए  है
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 जूनागढ़  ate  राजकोट  क्षेत्रों  में  सिचाई

 2001.  श्री  एन०  झ्ार०  बेकारिया  :

 श्री  झ्रविन्द  एम्०  पटेल  :

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  प्रपा  करेंगे  कि  जूनागढ़  श्रौर  राजकोट  क्षेत्रों  में

 सिंचाई  के  लिए  क्या  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 कृषि  शर  सिंचाई  मंत्रालय  में  e-Hat  केदारनाथ  :  गुजरात  राज्य  के  जूनागढ़

 श्र  राजकोट  जिलों  में  सिचाई  सुविधाएं  मध्यम  तथा  लघु  सिचाई  कार्यों  ate  परम्परागत  खुले  नभ कुदा  से

 होने  वाली  प्रवाह  सिचाई  द्वारा  प्रदान  की  जाती  हैं  ।

 राज्य  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  1975-76  के  श्रन्त  तक  जूनागढ़  जिले  में  8740  हैवटेयर

 की  सिचाई  शक्यता  वाली  8  मध्यम  सिचाई  स्कीमें  att  1460  हैक्टेयर  की  सिचाई  शक्यता  वाली  6
 च्

 लघु  सिचाई  स्कीमें  थीं  ate  राजघाट  जिले  म  44130  की  शक्यता  वाली  10

 मध्यम  सिचाई  स्कीमें  थीं  शर  14720  हैक्टेयर  की  शक्यता  वाली  39  लघु  सिंचाई  निर्माण-कायं  थे

 इसके  अ्रतिरिक्त  जूनागढ़  श्र  राजकोट  जिलों  में  सिचाई  के  लिए  115  तथा  84  परम्परागत

 खुले कुएं  हैं  ।

 गुजरात  में  श्रनाज  we  सब्जियों  का  उत्पादन

 2002.  श्री  एन०  श्रार०  बेकारिया  :

 श्री  श्ररविन्द  एम०  पटेल  :

 क्या  कृषि  शर  सिंचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गुजरात  राज्य  में  क़षि  उत्पादन  अर्थात च

 श्रना  सब्जियों  ate  फला  श्रादि  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  मंत्री  प्रभु  दास  पटेल ):  प्षि  उत्पादन  को  बढ़ाने के  लिए

 गुजरात  सरकार  द्वारा  किए  जा  रहे  प्रयासों  को  ofan  बढ़ावा  देने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा

 लिखित  विशिष्ट  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाएं  राज्य  में  क्रियान्वयन  के  लिए  स्वी  कार  की  गई

 1  सघन  कपास  जिला
 कायें

 कम
 :

 2  सघन  तिलहन  विकास  कार्यक्रम

 3  दालों  का  विकास

 4  केले  पर  पैकेज  कार्यक्रम

 5  श्राम  पर  पैकेज  कार्यक्रम  |

 सघन  खेती  के  उपायों  को  विशेषकर  सम्भाव्य  क्षमता  वाले  क्षेत्रों  में  बहु  फ़सली  खेती

 के  अन्तगंत  लघु  अवधि  वाली  किस्मों  की  खेती  द्वारा  इन  फ़सलों  के  श्रन्तगंत  श्रतिरिकत  क्षेत्र  को  लाने  तथा

 किसानों  को  खेती  की  सुधरी  हुई  प्रणालियों  के  अपनाने  के  लिए  शिक्षित  करने  के  लिए  प्रदर्शन  श्रादि  करके

 इन  फ़सलों  के  उत्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिए  उपर्युक्त  योजनाश्रो  के  ग्रन्तर्गत  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 भारत  सरकार  इन  योजनाश्रों  के  क्रियान्वयन  के  लिए  कुछ  मौलिक  श्रादानों  पर  राज  सहायता  के  माध्यम
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 30
 1976.0  ns लिखित

 उत्तर

 से  तथा  स्टाफ़  पर  होने  वाले  कुल  SF  का  भुगतान  करके  जहां  योजनाओं  के  भ्रन्तगंत  व्यवस्था  की  गई

 वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर  रही  है  ।

 धान  गौर  मोटे  अ्रनाजों  की  नई  fers  उपज  वाली  किस्मों  की  खेती  को  लोकप्रिय  बनाने

 में  राज्य  सरकार  को  सहायता  देने  के  विचार  से  इन  फ़सलों  के  लिए  मिनीकिट  को  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजनाओं

 के  भ्रन्तगंत  कुछ  क्षेत्रों  में  सुधरे  हुए  बी  जਂ  निःशुल्क  वितरित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 गुजरात  को  चीनी  की  सप्लाई

 2003.  श्री  एन०  श्रार०  वेकारिया  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कप्पा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  फ़रवरी  श्रौर  1976
 के  महीनों  में  गुजरात

 राज्य  के

 चीनी  के  कोटे  में  कमी  की  थी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  थे  श्रौर  कितनी  कमी  की  गई  ?

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  :  set

 उत्पादन-मौसम  में  खंडसारी  चीनी  की  1975-76  मौसम  में  चीनी  के

 उत्पादन  में  गिरावट  ate  उपयुक्त  स्तर  पर  चीनी  के  निर्यात  को  बनाए  रखने  जैसी  बातों  को  ध्यान  में

 रख  कर  श्रान्तरिक  उपज  के  लिए  पहले  निर्मुक्त  की  25  लाख  मीटरी  टन  लेवी  चीनी  की  मासिक

 निर्मक्ति
 की  मात्रा  को  1976  श्रौर  उसके  बाद  घटाकर  2.  05  लाख  मीटरी  टन  कर

 देना  पड़ा  था  ।  इसके  विभिन्न  राज्यों  के  चीनी  के  मासिक  कोटे  में  समायोजन  करना  पड़ा

 था  1976  श्रौर  उसके  बाद  गुजरात  राज्य  का  कोटा  1717.0  149  मीटरी  टन  प्रतिमास  से  घट  कर

 14031  मीटरी टन  हो  गया  था  ।  यह  जुलाई  से  1975  की  अवधि  में  arden  किया  गया  था  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  फ्लेटों  की  नीलामी

 2004.  श्री  एस०  एम०  बनर्जों  :  क्या  निर्माण  श्ौर  श्रावास  मन्त्री  यह  बताने की  क्र्पा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दिल्ली  में  प्रतिवर्ष  प्रत्येक  श्रेणी  में  कितने  फ्लैट  बनाए
 जाते  हैं  तथा  कितने  नीलाम  किए  जाते

 1972
 से

 1976
 तक  इन  फ्लैटों  की  बिक्री  से  कितनी  धनराशि  वसूल  अ्ौर

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास  फ्लैटों  के  लिए  भ्रभी  कितने  प्रावेदन  पत्र  लम्बित हैं  ?

 निर्माण  तर  श्रावास  तथा  संसदीथ  कार्य  मंत्री  के ०  :  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  ने  विभिन्न  श्रेणियों  के  अब  तक  28267  फ्लैट  बनाए  हैं  ।  प्रत्येक  वर्ष  में  gene  किए  गए

 फ्लैटों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।  फ्लैट  नीलाम  नहीं  किए  जाते  हैं  बल्कि  ये  उन  लोगों

 को  लाटरी  द्वारा  ग्रलाट  किए  जाते  हैं  जो  दिल्ली  विकास  प्राधिक रण
 में  श्रपने  नाम  पंजीट्त  करवाते  हैं  ।

 दिल्ली  विका स  प्राधिकरण  द्वारा  1972-73  से  1974-75  के  दौरान  1967.75

 लाख  oa  के  मूत्य  के  फ्लैट  बेचे  गए  थे  ।
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 (77)  लंगभग  5500  श्रावेदन  निलम्बित  पड़े  हैं  ।

 विवरण

 भ्रलाटियों
 को  दिए  गए

 मकानों  का
 qTT-TIT  f;

 aq  फ्लेट्स
 ~

 1966-67  160

 1967-68  16

 1968-69  1138

 1969-70  3513

 1970-71  778

 1971-72  8609

 1972-73  3568

 1973-74  6610

 2398 1974-75

 1975-76  1220

 1976,  257

 ne  cee  eee  roe  me  re  se

 कुल  28,267

 afag  कलाकारों  के  लिये  मकानों  का  नियतन

 2005.  श्री  एस०  एम०  क्या  निर्माण प्रौर
 श्रावास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रसिद्ध  कलाकारों  को  दिर्ल्ल  में  कुछ  मकान  श्रलाट  किये  गये  म्रौर

 यदि  तो  ऐसे  लोगों  के  लिये  कितने  मकान  उपलब्ध  हैं  ?

 निर्माण  शर  श्रांवास  तथा  संतदीय  कार्य  मंत्री  के०  :  हां  ।

 प्रसिद्ध  कलाकारों  के  लिए  विशेषकर  कोई  श्रलग  से  मकान  shee  नहीं  किए  जाते हैं
 ।

 प्रत्येक  मामले  पर  उसके  गुणावगुण के  श्राधार  पर  विचार  किया  जाता  प्रसिद्ध  कलाकारों  को

 श्रावंटित  HaTAT  की  संख्या  है

 श्रनूसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  लिये  मकानों  के  निर्माण

 के  लिये  दिये  गए  ऋण  का  राज्यों द्वारा  प्रयोग

 2006.  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  क्या  निर्माण  श्रौर  mare  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कितने  राज्यों  ने  वर्ष  1974-75  श्रौर  1975-76  में  अनुसूचित  जातियों तथा

 सुचित  जनजातियों  के  लिये  मकानों के  निर्माण  के  लिए  दिये  गये  ऋणों  का  प्रयोग  किया  है  ;  शौर
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 कितनी  राज्य  सरकारों  ने  उक्त  अवधि  में  राज्यों  में  श्रनुसुचित  जातियों

 तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  को  ऋण  दिये  हैं  ale  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 निर्माण  और  श्रावास  तथा  संसदीय  कार्प  मंत्री  के०  ):  तथा  )  .
 निर्माण

 श्र  श्रावास  मंत्रालय  ने  भ्रतुसुचित  जातियों  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  लाभ  के  लिये  पृथक  से

 कोई  योजना  नहीं  की  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भमिह्ीन  मजदूरों  को  आवास  स्थल  देने  की  योजना

 सहित  इस  मंत्रालय  की  विभिन्न  सामाजिक  sata  योजनाएं  निम्न  are  वाले  सभी

 जिसमें  श्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनसूचित  जनजातियों  के  लोग  शामिल  हैं  के  लाभ

 के  लिये  ये  योजनाएं  राज्यक्षेत्र  में  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही

 सहित  सभी  राज्य  क्षेत्र  का  कार्यक्रमों  के  लिये  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  राज्य  सरकारों

 को  ऋणोंਂ  तथा  श्रनुदानोंਂ  के  रूप  में  दी  जाती  है  ।  राज्य  विभिन्न  राज्य

 क्षेत्र  का  कायंक्रमों  के  लिये  भ्रपनी  निर्धारित  प्रावश्यकताओओं  श्रौर  प्राथमिकताओं के  श्रतसा र  निधियां

 निर्दिष्ट  करने  में  स्वतन्त्र  तथापि  राज्य  क्षेत्र  में  एक  योजना  है  जिसमें  राज्य  सरकारों  तथा  संघ

 सेवा  प्रशासनों  द्वारा  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिये  मकान  बनाने

 हेतु  75%  wiley  सहायता  देने  की  व्यवस्था है  यह  योजना गृह  मंत्रालय  द्वारा  कार्यान्वित  की  जाती ह
 तथा  इसकी  वित्त  व्यवस्था  राज्यों  के  समेकित  ऋणों  तथा  समेकित  भ्रनूदानों  में  से  को  जाती  है

 राज्यों  तथा  संघ  राज्य  ay  प्रशासनों  द्वारा  बष॑  1975-76  श्रौर  1975-76  के

 दौरान  भ्रनुसुचित  जातियों  शर  श्रनसचित  उ'नजतियों  के  कल्याण  के  लिये  श्रारम्भ

 किये  गये  श्रावास  कार्यक्रमों  के  संबंध  में  प्राप्त  किये  गये  वित्तीय  तथा  वास्तविक  लक्ष्यों  का  एक  विवरण

 संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  देखिये  सख्या  एल०  11305/76]

 ama  fazafaarea  को
 केन्द्रीय

 farafaarea  में  बदलना

 2007.  श्री  जगन्नाथ  मिश्र :  क्या  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति
 मंत्री  यह

 बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  से  बोध  गया  के  मगध  विश्वविद्यालय  को  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  में  बदलने

 श्रौर के  लिय  अनुरोध  किया  गया  है  ;

 यदि
 तो

 उस  पर  सरकार  ने  क्या  निणय  किया  है  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  (Slo  एस०  त्रुल  :  जी  नही ं।

 प्रश्न
 नहीं  उठता  ।

 गुजरात  में  सिचाई  परियोजना  के  विकास के  लिये  नियतन

 2008.  श्री  श्ररविन्द  एम०  पटल

 श्री  एन०  श्रार०  बेकारिया

 क्या  फ्षि  शर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  गुजरात  सरकार  ने  राज्य  में  सिचाई  परियोजना  के  विकास के  लिये  और  afirs
 धनराशि  झ्ावंटित  करने

 के  लिये  wade  किया  है  ;  atx

 थदि  तो  ह  ७  जि  अपर  नय  इग
 ने ९१1९,  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  है

 ?
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 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (ait  केदारनाथ  fag)  :  जी  ai

 1976-77  के  दौरान  राज्यों  को  जिनमें  गुजरात  भी  शामिल  प्रति रिक्त  केन्द्रीय

 सहायता  दिए  जाने  के  प्रश्न  पर  कोई  firopar  श्रभी  तक  नहीं  किया  गया  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  किसान  लघ  एजेंसी

 2009.  चौधरी  नीति  राज  सिह  क्या  कृषि  शर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa

 क्या  सध्य  प्रदेश  में  लघ  किसान  विकास  एजेन्सियों  की  संख्या  12  तक  सीमित  कर

 दी  गई  है  ;  श्रौर

 क्या  इस  संख्या  को  25  तक  बढ़ाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दाह  नवाज  :  जी  हां  ।  राष्ट्रीय

 द्वाषि  ग्रायोग  की  सिफारिश  पर  मध्य  प्रदेश  को  पांचवी  योजना  में  कुल  लघु  किसान  विकास  एजेंसी

 परियोजनाएं  बंटित  की  गई  हैं  जिनमें  चौथी  योजना  में  मंजूर  की  गई  परियोजनाएं  भी  शामिल  हैं  ।

 जी  नहीं

 मध्य  प्रदेश  सें  बीज  फार्म

 2010.  चौधरी  नीति  राज  सिंह  :  क्या  कृषि  श्र  र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ain  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश
 सरकार  राज्य

 के  सिधी  जिले  में  10  ६जार  एकड़  भूमि  बीज-फामं

 के  लिए  देने  को  सहमत  हो  गई

 कपा  उस  राज्य  ने  के  लिए  श्रपनी  सहमति  केन्द्रीय  सरकार  को  दे  दी

 शौर

 यदि  तो  उसे  श्रस्वीकार  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 af  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sit  प्रभू  दास
 :  से  मध्य  प्रदेश

 सरकार  ने  1974  में  केन्द्रीय  राज्य  काम  स्थापित  करने  के  लिए  सिधी  जिले  में  13758  हैक्टेयर

 क्षेत्र  की  पेशकश  की  थी  स्थिति  की  जांच  की  गई  परन्तु  पता  चला  कि  सिंचाई  की  संभाव्यता

 श्रसंतोषजनक  होने  के  कारण  उस  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  फाम  स्थापित  करना  उचित  नहीं  इसके

 अतिरिक्त  यह  क्षेत्र  राष्ट्रीय  बीज  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  राज्य  बीज  परियोजना  के  लिए  प्रस्तावित

 नहीं  था  ।

 सध्य  san  में  सोयाबीन  को  खेतो

 2011.  चौधरी  नीतिराज  सिह  क्या  af  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  1970  में  1000  हैक्टेयर की  तुलना में
 वर्ष

 1975-76  में  सोयाबीन  की  खेती  का  क्षेत्र  बढ़ाकर  1  लाख  हेक्टयर  किया
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 क्या  उनको  योजना  1977-78  में  का  क्षेत्र  बढ़ाकर  2  लाख  हेक्टयर

 करनें  की  ;  ार

 यदि  न हा  तो  क्या  सरकार  का  विचार  शीघ्र  ही  राज्य  में  पर्याप्त  संख्या  में  विलायक

 निस्सारण  संयंत्र  स्थापित  करने  का  है  ताकि  सोयाबीन  की  खेती  में  वद्धि  हो  श्रौर  क्रेताओं  के  ware

 में  नष्ट  नहों ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभ  दास  से  मध्य

 म्रदेश  सरकार  से  सचना  एकत्र  की  जा  रही  है  त्रौर  प्राप्त  होने  पर  यथाशीघ्र  सभा  पटल  पर  रख

 दी  जाएगी  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण के  मकान  बहुत  महंगे

 2012.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साँघी  :  क्या  निर्माण  श्रौर  श्रावास  मंत्री  यह  बतान  कृपा  परेंगे

 कि

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  बनाएं  गए  ART  उन  व्यक्तियों  के

 लियें  बहुत  det  जिनके  लिये  वे  बनाये  गये  हैं  ।

 क्या  श्रावास  तथा  नगरीय  विकास  निगम  ate  अन्य  श्वास  संगठन  इन्हीं  सुविधाओं

 वाले  कम  लागत  वाले  मकान  बनाने  में  हो  गये  हैं

 क्या  भूमि  तथा  निमित  मकानों  की  बिक्रों  से  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  लाभ  में

 गत  पांच  वर्षों  में  बराबर  वद्धि  होती  है  ate  ऐसी  ही  वद्धि  उसकी  बेचे  जाने  वाली  seta

 कीਂ  लागत  में  होती  रही है  ;  Wie

 यदि  तो  क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  का  मुख्य  उद्देश्य  लाभ  कमाना  ही  है  ;

 अर  यदि  तो  ऐसे  मकानों  की  लागत  कमਂ  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 निर्माण  श्र  श्रावास  तथा  संसदीय  कायें  मंत्री  के०  रघुरमंया  तथा

 मकान  की  लागत  बहुत  से  का  रणों  पर  निर्भर  करती  है  जैसे  मकान  की  भूमि  का  डिजाइन  तथा  फर्शी

 निर्माण  के  समय  मजदूरी  ।  श्रब  तक  gare  किये  गये  जनता  ate ‘ ਂ  कीं  fant  मूल्य  8000

 रुपये  से  14,650  रुपये तक  ्रलग-प्रलग हूँ  ।  यह  सच  है  कि  तथा  निंगम  विकास  निगम  ने  उत्तर

 प्रदेश  श्रावास  बोड़  के  सहयोग  से  उपयुक्त  डिजाइन  अपना  कर  तथा  स्थानीय  उपलब्ध  भवन  निर्माण

 सामग्री  देकर  गरीब  वर्ग  के  लिये  मकानों  के  निर्माण  का  झ्रायोजन  किया  है  ।

 जी  नहीं  ।  निम्न  प्राय  वर्गों  तथा  मध्यम  ara  वर्मों  के  लिये  भूमि  पूर्व  निर्धारित  दरों

 पर  श्ावंटित  की  जाती  है  अर  वाणिज्यिक  तथा  रिहायशी  भूमियों  की  निलामी  में  बिक्री  से  प्राप्त

 श्राधिक्यों  को  भूमि  के  रियायती  श्रथवा  oa  निर्धारित  दरों  पर  macy  की  की  मतों  को  पुरा  करने  के  लिये

 उपयोग  किया  जाता  है  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  का  मुख्य  उद्देश्य  केवल  लाभ  कमाना  ही  नहीं  है  |

 |. है |
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 Written  Answers  August  30,  19976

 zeal  कक्षा  में  झंप्रेजी  में  afrad  रुप  से  पास  होना

 2013.  श्री  नरेख  कुमार साँघी  :

 श्री  बरके  जाज
 :

 क्या  faratt,  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  uta  फि

 क्या
 सरकारने  ऐसा  कोई  निर्णय

 किया
 है

 कि  दसवीं  कक्षा  में  श्रप्रेजी  में  पास  होन  म्रनिवायं

 नहीं  होगा  ;

 क्या  इस  भाभले  में  राज्य  सरकारों  के  विचारों  को  भीਂ  ध्यान  में  car  गया  है  :

 यह  सुनिश्चित  करने के  लिये  कदम  उठायें  गये  किः  उच्च  तकनीकी

 aa  वैज्ञानिक  विषय  लेने  वाले  छात्रों  को  wail  की  श्रच्छी  जानकारी  न  होने  के  कारण

 कठिनाई  न  att

 क्षेत्रीय  भाषाशों  में  तकनीकी  तथा  वैज्ञानिक  पुस्तकें  tare  करने  के  ford  क्य  कदम

 उठायें  जा  हे  हैं  |

 दिक्षा  शर  समाज  कल्याण  मं  त्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  सें  उप-मंत्री  भ्ररविन्द  नेताम )
 =

 से  श्रंप्रेजी  शिक्षण  के  सम्बन्ध  में  इस  मंत्रालय  द्वारा  निम्नलिखित  सुझाव  पर  राज्य

 सरकारों  के  विचार  श्रामंत्रित  किये  गये  हैं  —y

 के  सभी  स्कूलों  में  शा  से  हू  तक  की  कक्षात्रों  में  श्रंप्रेजी  को  श्रनिवायं  wets

 का  एक  fara  बना  fear  जाना  चाहिये  कक्षा  में  अंग्रेजी  में  sett

 उस  कक्षा  में  sehr  होने  के  लिये  एक  श्रनिवाय  शर्त  नहीं  होगी  हालाकि  पह

 एक  वैकल्पिक  श्रयवा  परीक्षा  न  लिये  जाने  वाला  विषय  नहीं  होना  तथापि

 यदि  छात्र  शिक्षा  के  समान्य  विषय  में  दाखिला  लेने  का  इच्छुक  है  तों

 कक्षा  शा  में  दाखिला  लेन  के  लिये  कक्षा  ह  में  श्रंप्रेजी  में  उत्तीग  होना  पु्वपिक्षित

 होगा  ।  यदि  छात्र  व्यावसायिक  पाठ्यक  में  दाखिला  लेना  चाहता  जिसके

 लि  ये  श्रंग्रेजी  का  ज्ञान  श्रनिवायं  तो  भी  श्रंप्रेजी  में  उसका  stilt  होना

 अवश्यक  होगा  2.0

 राज्य  सरकारों  के  विचार  wal  तक  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 खाद्यान्न  के  लिये  तीन  वर्ष  के  लिये  भण्डारण  के  लिये  भंडार  सुविधायें

 2014.  श्री  श्रार०  एन०  क्या  este  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह क्या  सरकार  का  विचार  तीन  वर्ष  तक  खाद्यान्नों  का  भंडार  रखने  का  है  I

 यदि  तो  कया  इस  प्रयोजन  के  लिये  हमारे  पास  पर्याप्त  वैज्ञातिक  भंडार  सुविधाएं

 रपलब्ध  हैं  ;  तौर

 यदि  तो  ऐसी  सुविधायें  बनाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  हे  हैं  ? ट

 afe  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (sit  ao  साहिब  पी०  सर्कार  की

 नीति  wit  बफर  स्टाक  तैयार  करने  की  है  ताकि  देश  की  खादक
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 8  Ws;

 1898  (aa)

 AYSTACYT  में  स्थिरता  लायी  जा  सके  बफर  स्टाक  की  मात्रा  के  बारें  में  एक  तकनीकी

 च्प भ्  जांच  कर  रहा  हैं

 और  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 ग्रन्तत  भ्रपेक्षित  भण्डा रण  क्षमता  बकर  स्टाक  की  मात्रा  पर  fart  करेगी  जिसकी  तकनीकी

 द्वारा  जांच की  जा  रही  e/ ratte,  वर्तमान  /  भविष्य  की  श्रावश्यकताओं की  पुर्ति  के  लिये

 श्रतिशिक्त  क्षमता  तयार  करने  के  लिये  निम्नलिखित  पग  उठाये  जा  रहे  है  ——

 (1)  भारतीय  खादय  निगम  ate  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  द्वारा  अतिरिक्त  भण्डारण

 क्षमता  तैयार  की  गई  है|की  जा  रही  है  ।

 (2)  विभिन्न  श्रोतों  से  क्षमता  किराये  पर  ली  जा  रही  है  ।

 (3)  ten  को  ऊंचाई  पुराने/नकारा  cata  का  तुरन्त  निपटारा

 मौजूदा  क्षमता  का  अनुकूलतम  प्रयोग  करना  |  छोटी  क्षमता  के  शैड  किस्म

 के  गोदाम  )  भी  तैथार  जा  रहे  हैं  ।

 (4)  अस्थायी  भण्डारण  के  लिये  प्लिथों  का  at  निर्माण  किया  जा  रहा  है  ।

 (5)  रक्षा के
 चीनी  चावलਂ  मिलों  श्रप्रयुक्त  पुनर्वास  कैम्पों  के  पास  पड़ी

 फालतू  भण्डारण  क्षमता  का  भी  खाद्यान्नों  के  भंडारण  लिये  इस्तेमाल

 feat  जा  रहा  है  ।

 पंद्चचिम  बंगाल  की  सिचाई  परियोजना  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता

 2015.  श्री  श्रार०  एन०  बर्मन
 :  क्या  कृषि  ake  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 उन  सिंचाई  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  लिये  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को

 केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  रही  > « Q)

 प्रत्येक  परियोजना  के  पूरा  होने  का  लक्ष्य  क्या है  ;  श्रौर

 सरकार  ने  शौर  अधिक  भूमि  को  सचाई  के  अंतर्गत  लाने  हेतु  क्या  योजनायें  बनाई
 वर्ष  1974-75  के  लिये  प्रत्येक  राज्य  को  कितना  धन  श्रावंटित  किया  उसमें  से  कितने  न

 का  उपयोग  किया  ग्या  है  तथा  feat  श्रतिरिक्त  एकड़  भूमि  सिचाई  के  अंतगंत  लाई  गई  ।

 कृषि  श्रौर  fears  मंत्रालय  में  उपमन्त्री  केदार  नाथ  fag)  :  श्र

 14,000  हेक्टेयर  की  श्रतिरिक्त  शक्यता
 s  करने  के  लिये  1975-76  के  दौरान  कंसवती

 परियोजना  के  कार्य  में  तजी  लाने  के  लिये  एक  करोड़  रुपये  की  विशेष  अग्रिम  योजना  सहायता  afeary
 बंगाल  सरकार  को  दी  गई  थी  ।  इस  परियोजना  के

 पांचवी  योजना  के  a  तक  हर  प्रकार  से

 पूर्ण  हो  जाने  की  सम्भावना है  ।
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 Written  Answers  कनाल
 Bhadra  8,  1898  (Saka)

 देश  में
 Waid

 :  सुजित की  जाने  वाली  सिंवाई  शक्यता  107
 मिलियन  हेक्टेयर  श्रांकी

 गई  है  ;  जिसमें  से  /  मध्यम  सिचाई  परियोजनाओं  द्वारा  57  मिलियन  हेक्टेयर  झ्र लघ च्े लघु

 स्कीमों  द्वारा  50  मिलियन  हेक्टेयर  शक्यता  का  सुजन  किया  जाना  है  ।  इसकी  तुलना  में
 चौथी

 योजना के  yet  तक  45.  7  मिलियन  हेवटपर
 की

 शक्यता  सृजित की  गई  ।  पांचवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  प्रारूप  में  12.  2  मिलियन  हेक्टेयर  की  श्रतिरिक्त शक्यता  के  सृजन

 की  परिकल्पना  की

 गई  जिससे  पांचवीं  योजना  के  अन्त  तक  कुल  शक्यता  बढ़  कर  57.  9  मिलियन  हेक्टेयर  तक  हो

 जायेंगी  ;  शेष  शक््यतों  अगली  5  से  6  पंच  वर्षीय  योजनाश्रों  तक  के  दौरान  सू जित  किये  आने

 की  सम्भावना  है  ।

 सिंचाई  राज्य  विषय  है  श्रौर  सिचाई  स्कीमों  का  कार्यान्वयन  तथा  faa  पोषण

 राज्य  acer  द्वारा  किया  जाता  है  ।  राज्यों  को  केन्द्रीय  सड़ायता  साभान्यत  :  ब्लाक  तथा

 अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है  यह  श्रौर  किसी  विशेष  परियोजना  श्रथवा  विकास  क्षेत्र  से  सम्बन्ध

 चहीं  होती  |

 संलग्न  विवरण  पग्रन्यालय  में  रखा  गया
 देखिये  संख्या  एल०  टी०  --11306/76]  में

 राज्यों  द्वारा  1974-75  में  किये  गये  व्यय  श्र  सृजित  श्रतिरिकत  सिचाई  शक्यता के  दिये

 गये  हैं  |

 निर्माण  कार्यों  सें  Pee  का  उपयोग

 2016.  श्री  श्रार०  एन०  बर्मन :  कया  निर्माण
 श्र  श्रावास मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा

 करेंग कि  :

 क्या  सेवेंक्षण  से  यह  पता  चला  है  कि  इस  समय  हमा रे  निर्माण  कार्यों  पर  40  प्रतिशत

 सीमेंट  अधिक  उपयोग  होता  है  ;

 यदि  तो  सरकार  ने  गैर  सरकारी  तथा  सरक।री  दोनों  ही  प्रकार  के  भवनों  के  प्रयोग

 हेतु  उचित  विशिष्ट  विवरण,/भ्रतुपात  दर्शाने  वाली  अस्तिका  प्रकाशित  करना  उच्चिति  संझा  है

 तौर

 क्या  अधिक  खपत  का
 एक  कारण  यह  भी  है  कि  सीमेंट  के  wer  का  भार  सामान्यतया

 निर्धारित  भार  से  कम  होता  है  are  यदि  हां  तो  क्या  ऐसी  चोरी  रोकने  के  लिये  सरकार  का  विचार

 सीमेंट  के  लिये  पोलोथीन  के  कट्टों  का  प्रयोग  श्रारम्भ  करने  का  है  ?

 निर्माण  और  श्रावास  तथा  से सर्द।य  कार्य  मंत्री  के०  :  प्ौर  :

 भवन  निर्माण  उदयोग  में  नई  तथा  सुधरी  हुई  निर्माण  तकनीकियों  के  भ्रपनाने  ae  उपयुक्त  श्रनुकलपों

 )
 के  इस्तेमाल  से  सीमेंट  की  खपत  में

 बचत  होने  की  गुंजाइश है
 निर्माण

 में  सीमेंट  तथा  इस्पात  के  इस्तेमाल  में  किफायत  पर  तकनीकी  समितिਂ  जिसमें  अपनी  रिपोट  नवम्बर

 1974  में  कि  इस  संबंध  में  की  गई  सिफारिशों  को  श्रपनाये  जाने  के  लिये  संबंधित  विभागों

 के  ध्यान  में  लाया  गया  है  |

 सीमेंट  के  कट्ट  में
 शद्ध  50  किलोग्राम  भार  की  सीमेंट  होनी  चाहिए  ।  पेकेज्ड

 कमोडिटीज  1975  जो  भार  के  रक्षा  तथा  श्रान्तरिक  सुरक्षा
 1971  के  अधीन  जारी  किया  गया  प्रत्येक  कट्टे  की  50  किलोप्राम  की  इस  सीमा  में  विभिन्नता
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 की  सीमा  विहित  की  गई  है  ।  यह  सच  है  कि  निस्यन्दन  के  कारण  सीमेंन्ट  थोड़ा सा  कम

 हो  सकता है  परन्तु  यह  कभी  उक्त  श्रादेश  में  विहित  की  गई  सीमा  से  श्रधिक  नहीं  होनी  चाहिएं  ।

 सीमेंट  को  पोलीथीन के  कट्टों में  भरने  का  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  नह्दीं  है  ।

 राज्यों  में  श्रभाव  की  स्थिति

 2017.  श्रीमती  भार्गवी  तनकप्पन  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकारने  राज्यों
 में  श्रभावकी  स्थिति  का  कोई  मूल्यांकन  किया

 है  ;  wy

 यदि  तो  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  ने  सयुक्त  रूप  से  कया  राहत  देने  तथा

 उपाय  दारने  की  योजना  ais  है  ?

 छि  site  सिचाई  मत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभुदास  :  मानसून के  अनियमित

 ढंग  से  शाने के  कारण  कुछ  राज्यों  में  उत्पन्न  दुलेंभता  की  स्थिति  के  बारे  में  कुछ  राज्यों  से  भारत

 सरकार  की  प्राप्त  हुई  केन्द्रीय  दलों  ने  ga  तक  हरियाणा  श्रौर

 का  दौरा  किया  fagzr, ~  श्रौर  जम्मू  तथा  कश्मीर  में  स्थिति  का  मूल्यांकन

 करने  के  लिये  केन्द्रीय  दलों  को  भेजने  का  प्रस्ताव  है  ।

 सरकार  द्वारा  छठे  वित्त  ग्रायोग की  सिफारिशों  को  स्वीकार  करने  के  फलस्वरूप

 प्राकृतिक  aera  के  लिये  ora  राहत  के  उपायों  की  व्यवस्था  श्रायोग  द्वारा  प्रदान  की  गई

 मारन  धनराशि  की  सहायता  से  भ्रपने  नीति  संसाधनों  से  तथा  श्रपनी  योजनाओं  के  परिव्यय  में

 उपर्युक्त  पुनर्सेमायोजन  करके  राज्य  सरकारों  द्वारा  करनी  होती  है  ।  सम्बंधित  राज्य  सरकारो

 ने  जहां  कहीं  श्रावश्यक  राहत  उपायों  को  श्रपनाया  है  जैसे  :

 1)  कृषि  श्रमिकों  को  काय  उपलब्ध  करना  ;

 2)  पेय  जल  वाले  gat  को  श्रौर  गहरा  करना  ;

 3)  बोर--कुभ्रों  को  खोदना  च

 4)  अधिकतम  मात्रा  में  सिचाई  सुविधाओं  का  उपयोग  करना  ;

 5)  किसानों  को  बोजों  शौर  saul  की  सप्लाई  करना  ;

 6)  me  किश्तों  का  स्थगन  ;

 7)  भू-राजस्व  की  छूट  ।

 केन्द्रीय  सरकार  उब  कभी  झ्रावश्यक  समझती  है  ;  प्रभावित  क्षेत्रों  में  निर्माण  कार्यों  के  लिये
 श्रग्रिम  प्लान  सहायता  के

 रूप  में  सहायता  प्रदान  करती  है  ।  सूखे  की  स्थिति  का  सामना  करने
 के  लिये

 केन्द्रीय  सरकार  ने  तमिलनाडू  को  तक  50  करोड़  रू०  की  पम  प्लान  सहायता  की  मंजूरी
 दी  कुछ  wer  राज्यों ने  भी  अ्रम्रिम  प्लान  सहायता के  लिय  मांग  ।  उन्के  यामले  विचाराधीन

 हैं  ।

 ठ
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 aranet  कीं  नियुक्ति  के  सिये  ores  agar

 2018.  थ्रो  नारायण  चन्द  पाराशर :  क्या  समाज  कल्याण  wit  सस्शूति  मंती  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  उन  विश्व  विद्यालयों  के  नाम  क्या  है  जिन्होंने  लेक्चरर  की  नियुक्ति  के  लिये

 मास्टर  आफ  फिलासफी  की  डिग्री  एक  sae  श्रहेंता  निर्धारित  की  है  ;

 (a)  क्या  इन  सभी  विश्वविद्यालय  ने  पी  ०  एच०  डी०  की  डिग्री  के  लिय  पंजीकृत  करने

 हेतु  मास्टर  श्राफ  फिलासफी  की  डिग्री  को  श्रावश्यक  agar  घोषित  किया  है  ;  ak

 यदि  तो  ऐसे  विश्वविद्यालयों  के  नम  क्या  है  जहां  मास्टर  श्राफ  फिलासफी  का

 डिग्री  किये  बिना  पी०  एच०  डी०  की  शेष  डिग्री  प्राप्त  की  जा  सकती  है  ;

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  (stte  एस०  नूरुल  :
 से  (

 श्रपेक्षित  सुचना  एकब्रित  की  जा  रही  है  त्रौर  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख
 दी

 जायगी  ।

 Central  Sanskrit  Vidyapeeths

 +2019.  Shri  Chiranjib  Jha  :  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Cul-
 ture  be  pleased  to  state

 (a)  the  dates  on  which  the  Central  Sanskrit  Vidyapeeths  at  Delhi,  Allahabad,  Jammu,
 Tirupati  and  Puri  were  set  up:  and

 (b)  whether  all  these  Vidyapeeths  have  been  set  up  by  the  Central  Government  with  the
 same  object  and  on  the  same  conditionls  of  service  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in  the
 Department  of  Culture  (Shri  Arvind  Netam)  :  (a)  The  Central  Sanskrit  Vidyapeeths  at
 Delhi,  Tirupati  and  Puri  were  set  up  on  13-8-1962  and  1-8-1971  respectively.  The
 Central  Sanskrit  Vidyapeeths  at  Allahabad  and  Jammu  were  set  up  on  1-4-1971.

 (b)  Yes,  Sir.  However,  the  conditions  of  service  given  to  the  employees  of  Delhiand  Tiru-
 pati  Vidyapeeths  were  initially  Different.  These  were  brought  at  par  with  those  of  the  other
 vidyapeeths  when  the  Rashtriya  Sanskrit  Sansthan  was  established  in  October,  1970.

 भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  पन्हालेकाजी  की  गफाश्रों

 को  अपने  अधिकार  में  लेना

 2020.  श्री  THT  राव  सावंत :  कया  समाज  कत्य ण  शऔर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  महाराष्ट्र  स्थित  रत्नागिरी  जिले  में  पर्हालेकाजी  में  36

 गुफायें  खोजी  गई  हैं  ;

 क्या  भारतीय  पु  तत्व  सर्वेक्षण  विभाग  का  f  ras र THIN  न  गुंफाझों  के  संरक्षण  अ्ौर

 रखाव  के  लिये  इन्हे  oot  श्रधिकार  में  लेने  का  है  ;

 यदि  at,  तो  कब  ;  ग्रौर

 ये
 गुंफाये  किस

 काल
 की  हैँ  ate  किस  oa  से  संबंधित  हूँ  |
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 शिक्षा  ght  समाज  कत्थाण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  श्ररविन्द  एस०

 :  जी

 शर  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण
 ने  इन  गुफाओं  को  संरक्षित  करने  का  निर्णय

 कर  लिया  है  ब्रौर  जैसे  ही  राजस्व  आंकड़े  एक्त्र  हो  जाते  है  तथा  श्रंतिम  रूप  दे  दिया  जाता  है  तो  उस  श्राशय

 के  लिय  ग्रावश्यक  जारी  की  जायगी  |

 इन  में  से  कुछ  ata  की  जबकि  wer  गुफाएं  fara  देवताश्रों  की  पूजा  के

 प्रयोग  में  प्राती  थीं  ।  ये  गुफाएं  ईसा  की  दूसरी  ate  तेरहवीं  शताब्दियों  के  बीच  की  तिथियों  में

 क्रमबद्ध  होती  दिखाई  पड़ती  हैं  ।

 चीनी  fact  की  क्षमता

 2021.  श्री  भोगेन्द्र  झा  कया  कुषि  अर  सिचाई  मंत्री यह
 बताने  की  कपा [|  करेंगे  कि  :

 देश  में  प्रतिवष॑  चीनी  के  उत्पादन  के  लिये  प्रत्येक  चीनी  मिल
 की  क्षमता  कितनी है  ;

 गत  तीन  वर्षों  में  उनका  कार्य  कैसा  रहा  ;  शौर

 इस  सम्बन्ध  में  कमियों  के  क्या  कारण  है  ale  उनको  दूर  करने  के  लिये  क्या  उपायਂ

 किये  जा  रहे  है  ।

 arty  शर  सिचाई  मंत्रालथ  में  राज्य  मंत्री  दाह  नवाज  :  ate  (@)

 अपेक्षित  सुचना  देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  [wearer  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल ०  ठी ०

 11307/76]

 चीनी  के  उत्पादन  में  कमी  या  तो  पर्याप्त  मात्रा  में  मघा  उपलब्ध  न  होने  प्रथवा
 han

 कुछेक  चीनी  फ़ेक्ट्रियों  के  प्लाट  श्रौर  मशी  नरी  पुरानी  श्र  नंकारा  होने  के  कारण  हुई  थी  ।  सरकार

 ने  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  में  मौजूदा  सभी  चीनी  फ़ैक्ट्रियों  के  क्षेत्रों  में  गन्ने  के विकास  के  लिये  एक

 केन्द्रीय  सेक्टर  योजना  शुरू  की  है  ।  चुनींदा  उद्योगों  में  रूगणता  को  समाप्त  करने  के  लिये  भारत  के

 औद्योगिक  बेक  से  सुगम  ऋण  प्रदान  करने  की  एक  योजना  तैयार  की  गई  है  जिससे  वे

 श्र  पुनर्वासन  द्वारा  अपनो  उत्पादिकता  श्रौर  होड़  लेने  की  शर्क्ति  में  सुधार  कर  सके  |

 महाराष्ट  में  faa  योजनायें

 2022.0
 शी
 शंकर राव  सावन्त  कया  कृषि  शर  सिचाई  मंत्रो यह

 बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  महाराष्ट्र  में  वर्ष  1976-77  के  लिये  कौन  सी  सिंचाई

 योजनायें  मंजूर  की  गई  हैं  ;

 उनमें  से  प्रत्येक
 की

 सिचाई  क्षमता  क्या  शर

 प्रत्येक
 की  ग्रतुमानित  लागत  कितनी  है  और  इस  लागत  में  केन्द्र  का  योगदान  कितना  है  ?

 कृषि  site  सिचाई  AAT  में  उपमंत्री  केदारनाथ  tag)  :  1976-77  वर्ष

 के  दौरान  wa  तक  योजना  अयोग
 ने  महाराष्ट्र  की  चार  सिचाई  स्की में  नामश  :  श्रपर  वर्धा

 अपर  पेनगंगा  शर  मंजरा  तथा  एक  मध्यम  स्कीम  नामश  :  श्रभेरा  स्वीकृत  की  है
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 श्र  उपयुक्त  स्कीमों  में  प्रत्येक  की  saaifad  लागत  तथा  वारिक  सिंचाई ड

 नीचे  की  तालिका  में  दी  गई  है
 पग  ao  oe

 CHITA  का  ATH  वाधिक  सिचाई  श्रनुमानित  लागत

 हेक्टेयर )
 रुपये  में

 1.  झपर  वर्धा  75.  98  3988

 135,  8890

 अपर  पैनगंगा  8448 111.50

 मंजरा  27.80  2019

 अभेरा  1,40  75

 राज्यों  का  विकास  योजनाओं  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों  श्रौर  श्रनूदानों  के  रूप

 में  दी  जाती  है  जो  किसी  विशिष्ट  स्कीम  श्रथवा  स्की मों
 के  समूह  या  विकास  शीष  से  जुड़ी  नही  होती  ।

 गेह  और  चावल  खाने  वाले  लोगों  की  art

 2023.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  कृषि  शौर  सिंचाई  मंत्री  यहं  बताने  की  "६  पा  करेंगे

 कि  भारत  में  गेहूं  तथा  चावल  खाने  वाले  लोगों  की  अलंग  अरगल  संख्या  कितनी
 है  ?

 ofa  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  अण्णा  साहिब  पी०  :  देशमें

 चाघल  श्र  गेहूं  खाने  वाली  जनसंख्या  के  अगल  अगल  श्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं  है  ।  तथापि  |  प्रमुख

 रूप  से  चावल  श्रौर  गहूं  खाने  वाले  क्षेत्रों  का  cal  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है

 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  टी०  --11308/76)

 ग्रामीण  जल  सप्लाई  की  प्रगति  को  समीक्षा  के  लिये

 स्वायतद्यासी  बोड़ों  को  स्थापना

 2024.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  निर्माण  शौर  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 far

 क्या  केन्द्रीयਂ  सरकार  ने  राज्य  सरकारो  से  बेको  तथा  seq  एजेसियों  से  धन

 wert  हेत  पर्याप्त  शक्ति  प्राप्त  स्वायत्तशासी  ग्रामीण  तथा  पानी  की  कमी  तथा  समस्याएं

 वाले  गावों  में  ग्रामीण  जल  सप्लाई  योजनाय  श्रारम्भ  करने  की  उचित  प्राथमिकता  देने  के  लिये

 झावश्यक  कार्यवा द  करने  के  लिये  कहा  AIT

 (@)  यदि  तो  इस  बारे में  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों  को  कया  सुझाव  दिये है  भ्र  राज्यों

 की  क्या  पत्किया

 डि  हा



 लिखित  उत्तर

 ी

 30  1976

 निर्माण  और  मंत्रालय  में  राज राज्य  मंत्री  एच०  के०  एलं०  :  तथा  (@)

 ग्रमीण ज  ल  पूर्ति  कार्यक्रम  की  गति  को  बनाने  की  दृष्टि  से  सभी  राज्य  सरकारों  राज्य  प्रशासनों

 को  निम्नलिखित  कायंवाही  करने  के  लिये  हाल  में  सलाह  दी  गई  है

 (i)  बैकों  अ्रादिਂ  से  धन  जुटाने के  लिये  पर्याप्त  शक्ति  प्राप्त  स्वायत्त  ate

 की  स्थापना

 ौर (ii)  ग्रामीण  जल  पूर्ति  को  समीक्षा  करने  के  लिये  मानीटरिंग  सेल  की  स्थापना ;

 (111)  पानी  की  कभी  तथा  वाले  गांवों  में  ग्रामीण  saga  योजनायें  प्रारम्भ

 करने  को  उचित  प्राथमिकता  देना  ।

 राज्य  सरकारों  राज्य  प्रशासनों  की  टिप्पणी  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 ब्रह्म हुनर  नदी  बाढ़  नियंत्रण  श्रायोग

 025.  श्री  सरोज  मकर्जी  :  क्या  प्गष  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि

 क्या  ag  1970  में  स्थापित  gaya  बाढ़  नियंत्रण  बाढ  नियंत्रण  कार्यक्रम

 बनाने  के  बजाय  क्षतिप्रत्त  तटबंध  को  मरम्मत  करने  के  काय  में  लगा  हुप्रा  है  तथा  क्या  ऐसी  बाढ़

 fata  समितियां  धन  की  कमी  के  कारण  निष्प्रभावी  हो  जाती  हैं

 परतिर  क्षेत्रीय  परिषद  ने  हाल  की  बेक  में  बाढ़  के  संबंध  में  सर्वेक्षण  काय  को

 प्राथमिकता  नहीं  दी  श्रौर

 सरकार  एक  उचित  सर्वेक्षण  BERT  तैयार  करने  के  लिये  क्या  कायंवाही  कर  रही

 है जिसके  बिना  तटबंध  बनाने  श्र  ऐसे  स्थानों  जहीं  प्रावश्यकता  नहीं  है  पत्थर  उड़ने  में  करोड़ों

 रुपये  को  अपव्यय  हो  सकता  है
 ?

 फब  We  सिचाई  मंत्रालय  में  उपभंत्री  केदार  नाथ  :  ae  (7)

 असम  सरकार  ने  ब्रह्मयत्र  घाटी  में  बाढ़  निमंत्रण  की  व्यापक  योजना  तैथारकरने  श्रौर  fFrafor

 कार्यों  के  fear  के  fed  1970  में  ब्रह्मपुत्र  बाढ़  नियंत्रण  श्रायोग  की  स्थापना  राज्य  सरकार

 के  विभाग  के  रूप  में  की  ब्रह्मयृत्  संतार  की  बड़ी  नदियों  में  से  एक  है  ale  इसकी

 तीस
 सहायक

 नदियां
 हूँ

 जो  उत्तर  से  इसमें  शामिल  होती  हूँ  ate  बीस  ऐसी  सहायक  नदियां  हैं
 जो  दक्षिण  से  इसमें  शामिल  हैं  इसके  नियंत्रण  की  योजना  बनाने  में  कई  विशालਂ  तौर  wera

 पेवीदा  समस्याएं  हूँ  जिनमें
 उस

 क्षेत्र  की  नदियों  में  जमा  हो  जाने  वाली  गाद  श्रौर

 उनकी  गहरी  ढलानों  प्रादि  की  समस्याएं  भी  शामिल  बृहत  श्रायोजना  तैयार  करने  के  लिये

 तिक व्यापक  tt  दीर्ष  कालीन  आंकड़े  एकत्र  और  संकलन  जलवैज्ञानिक

 श्रौर  भूवैज्ञानिक
 सर्वेक्षण  श्रौर  भूकम्पीय प्रेक्षण  करना  शर  उसके  बाद  व्यापक  अध्ययत  करना  श्रौर

 atsat  तयार  करना  झ्रादि  sed}  ब्रह्मपुत्र  बाढ़  नदी  भ्रायोग  ने  fond  दी  है  कि  पांच  सहायक
 नदियों  के  संबंध  में  व्याप क  योजना  तैयार  करने  का  काम  शुरू कर  दिया  गया  है  जिनमें  से

 पंगलादिया
 की  व्यापक  योजना तैयार  हो  चुकी  है  पुथीमरी  अर  को पिल्ली  नदियों  की  योजना तयार  की

 जा  रही हूं
 ।  सुबनंश्री  भ्रौर  देहांग  नदियों  की  बहुयोजनी  के  बारे  में  age  का

 कार्य  हाथ  में  ले  लिया  गया  है  ।
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 मुख्य  नदी  त्र  सहायक  नदियों  के  संबंध  में  व्यापक  योजना  तैयार  होने  उन  स्थानों

 जहां  बाढ़  की  समस्या  गम्भीर  निर्माण  कार्यों  का  श्रायोजन  श्रौर  क्रियात्वयन  कर  रहा

 निर्माण  कार्यो  का  अ्रायोज्श्न  इस  प्रकार  किया  जा  रहा  है  कि  वे  समूची  योउ'ना  का  भाग  बन  उयें  |

 इन  स्कीमों  बाढ़  के  दौरान  उब  भी  श्रावश्यक  हो  जाये  मौजूदा  तटबंधों  को  ऊंचा  करने  झर  उन्हें

 सुदुड़  दरारों  को  बन्द  रिटायडै  बंधों  का  निर्माण  करने  का  कार्य  शामिल  forme  पहले

 से  पुरे  किये  उ  चुके  है  निर्माण  कार्य  से  टोने  लाभों  को  स्थायਂ  बनाने  में  बड़ी  सहायता

 मिलती  है  ये  निर्माण  सलाहकारों  के  एक  बोड़  द्वारा  श्रावश्यक  तकनीकी  जांच  किये  जाने

 और  ब्रह्मपुत्र  बाढ़  fara  बोर्ड  द्वारा  अनुमोदन  दिये  उपने  के  बाद  हाथ  में  लिये  जा  रहे  हैं  ।

 तत्काल  हाथ  में  लिये  OTT  वाले  कार्यों  के  जिनको  विस्तृत  योजना  के  तैयार  होने  तक  रोके

 नहीं  रखा  ot  क्रियान्वयन  के  लिये  पर्याप्त  धन  की  व्यवस्था  भारत  सरकार  द्वारा  ब्रह्मपुत्र

 बाढ़  नियंत्रण  श्रायोग  को  ऋणों  के  रूप  में  सहायता  प्रदान  करके  की  ज्यती  है  ।  इस  सहायता

 में  व्यापक  योजना  तैयार  करने  के  लिये  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रावश्यक  अन्वेषण  करते  के  लिये  श्रावश्यक

 धनराशि  भी  शामिल  है  |

 यह  सुचित  किया  गया  है  कि  उत्तर-पूर्वी  परिषद्  की  हाल  में  हुई  बठक  में  मह्यापुत्

 ver  में  बाढ़  नियंत्रण  के  प्रश्न  पर  विचार-विमर्श  नहीं  क्य  गया  था  ।

 खाद्यान्नों  का  घरों में  भण्डार  करने के  लिये  पंजाब  सरकार

 femat  को  a frarsy

 2026.  श्री  रघ्  नन्दन  लाल  भारिया  :  क्या  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  थ  बताने  की  कपा

 ata  कि  :

 -
 |  ना  )  कया  केन्द्रीय  कृषि  मंत्रालय  खाद्यान्नों  er  घरों  में  भण्डार  करने  के  मामले  में

 तको  प्रशिक्षण  देने  हेत  पंजाब  में  केन्द्र  खोलने  पर  विचार  वार  रहा

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  कोई  निणंय  लिया  pret  we

 of  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  :  कया  हैं  ?

 कूषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णा  साहिब  पी०  fate2):  से

 MIA  श्रनाज॑  संचयन  हापुड़  वा  एक  फील्ड  स्टेशन  लुधियाना  में  स्थापित  क्या  जा
 चुका

 इस  सस्थान  का  मुख्य  कार्य  खाद्यान्नों
 के

 भण्डारण  तर  जिनमें  भप्डारण  ढांचों  की

 सुधरी  feat  की  डिजाइन  बनाना  तथा  करना  श्रौर  खाद्यान्नों  के  तथा  परिरक्षण

 के  क्षेत्र  में  प्रशिक्षकों  को  प्रशिक्षण  देना  शामिल  के  विभिन्न  पहलुग्रों
 के  बारे  में  व्यावहारिक  ग्रनुर

 संघान  करना  है  |

 2.  खाद्य  विभाग  दुवार  चलाया  जा  रही  wae  सुरक्षा  ग्रभियान  ar  एक  क्षेत्रीय  कार्यालप

 हाल  में  चंडीगढ़  में  स्थापित  किया  गया  इसका  उद्देश्य  प्रचार  अदि  के

 ATEG A  से  त्यापार्यों  ale  खाद्यान्नों  के  सम्भालने  तर  भण्डारण  में  लगी  द्रव्य  एजेंसियों

 को  जानकारी  देकर  में  हानि  को  कम  करना  इस  योजना  के  झ्रासान  ऋण  के

 आधार  पर  विसानों  श्रादि  को  छोटे  साइज  के  सूधरे  किस्म  के  भण्डारण  ढांचे  उपलब्ध  किये  जाते  हैं  ।
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 चोनी  तथा  सीरे से  fer  एसिड  बनाना

 2027.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  कया  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 क्या  राष्ट्रीय  चीनी  संस्थान  ने  चीनो  तथा  सीरे  से  साइट्रिक  एसिड  बनाने  को

 कोई  प्रक्रिया  निकाली

 क्या  यह  प्रक्रिया  बहुत  सफल  सिद्ध  हुई

 यादि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  :  राष्ट्रीय  शकरा

 कानपुर  में  चोनी  से  साइट्रिक  एसिड  बनाने  के  बारे  में  प्रयोगशाला  स्तर  पर  परीक्षण  किये

 गये  सीरे  से  साइट्रिक  एसिड  बनाने  के  बारे  मे  इसी  प्रकार  के  परीक्षण  किये  जा  रहे  हैं  ।

 इस  प्रक्रिया  की  सफलता  का  सही  अन्दाज़ा  केवल  प्रायोगिक  संयंत्र  सतर  के  परीक्षण

 किये  जाने  के  बाद  ही  लगाया  जा  सकता  इंस्टीट्यूट  को  इस  प्रयोजन  के  लिए  प्रायोगिक  ada

 स्थापित  करने  के  लिए  अभी  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  है  ।

 उड़ीसा  में  समेकित  श्रावास  योजना

 2028.  tt  aster  सेठी  :  कया  निर्माण  ate  श्रावास  मंत्री  य६  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उड़ीसा  में  समेकित  श्रावास  योजना  के  अन्तगंत  कितने  मकान  बनाये  गये  हैं  अर

 ऐसे  लोगों  को  श्रावंटित  किये  गये  हैं  जिनके  पास  मकान  नहीं  श्रौर

 ae x
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द  ऐसे  निदेश  दिये  हैं  कि  बाढ़  में  जिन  लोगों  के  मकान  नट

 हो  गये  थे  उन  लोगों  को  स्थायी  रूप  से  बसाने  हेतु  प्राथमिकता  दी  जानीਂ  चाहिए  ?

 निर्माण  शोर  श्रावास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  :  1976

 YAR  एकीकृत  प्रावास  योजना  के  श्रन्तर्गत  उड़ीसा  में  29032  मकान  बनाये  गये  इननें  से

 2869  मकान  उन  व्यक्तियों  को  श्रावंटित  किये  गये  हैं  जिनके  पास  मकानਂ  नहीं  हैं  ।

 भारत  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  निर्देश  जारी  नहीं  किये  हैं  ।

 मूंगफली  की  फसल  श्रौर  उसका  मूल्य

 2029.  श्रीमती  पावती  शष्णन् थ  कया  कृषि  श्र  सिंचाई  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  इस  aa  मूंगफली  की  फसल  बहुत  श्रच्छी

 यदि  तो  उत्पादन  के  राज्यवार  अंकड़े  कया

 रा  ्रो भज  पों  में  मूंगफली  किस  मुल्य  पर  बेची  जाती  ate

 कपा  सरकार  ने  मूंगफली  के  लिये  समर्थन  मूल्य  की  घोषणा  कीਂ  है  are  afe  तो

 तत्संबंधी तथ्य  क्या  हैं  ?
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 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  प्रभु  दाव  :  (a)  मूंगफली  का  उत्पादन

 1975-76  में  69.9  लाख  मोटरी  टन  न  रिका  स्तर  पर  पहुंच  गया

 वर्ष  1975*76  के  लिये  मूंगफली  के  उत्पादन  का  राज्यवार  श्रंतिम  श्रनुमान  प्रदर्शित

 करने
 वाला

 विवरण  संलग्न  है  |

 प्रमुख  उत्पादक  राज्यों  की  रिपोर्ट  करने  वाली  कुछ  मंडियों  में
 Meett-firdt

 के  थोक

 मूल्य  20  1976  को  समाप्त  होने  वाले  सप्ताह  तके  निम्न  अकार  से  हँ

 —

 राज्य  मण्डी  विस्म  मुल्य  (#o  प्रति  क्विंटल
 a

 झांध्र  प्रदेश  हैदराबाद  पोड  240

 welt  qtaz  245

 मुजरात  बड़ी  188

 जामनगर  मोटो  195

 सध्य  प्रदेश  खारगोन  चंदौसी  240

 महा  राष्ट्र  ्रकोला  पिंक  250

 नदेड  मोटी  235

 ation  235 रायचूर  TE

 233 प

 पोलाची  gay.  225 तमिलनाडु

 जलन ३. म  द्विगीय  200

 न्नभ
 ख

 ae
 सरबा  ने  मूंगफ  ली  के  ले  कोई  aTgreq  मूल्य  घोषित  नहीं  किया  है  तथापि

 मुजरात  सरकार  ने  सहकारी  एजेंसियों  वे  माध्यम  से
 मूंगफली

 गिरी  की  विपणन  खरीद  150  रु०

 प्रतिक्विटल  पर  घोषित  farat  ari

 विवरण

 ra 1975-76  में  मूंगफली  के  उत्पादन  का  राज्यवार  os
 a  च्च्

 राज्य/सिंघ  राज्य  क्षत्र  यत्पादन  (1000  मीटरी  टर्नी

 Rig  प्रदेश  1158.  9

 fagre

 गुजरात  2034.

 ह  fraty;  11

 छमाचल  प्रदेश
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 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  उत्पादन  (  1000  मीटरी  टनों

 alert  627.7

 ara  23.1

 मध्य  प्रदेश  362  5

 महाराष्ट्र  670  9

 उडीसा  147  5

 पजाब  177  0

 राजस्थान  172  7

 तमिलनाड  1271  7

 त्रिपुरा  4

 उत्तर  प्रदेश  318

 पांडिचेरी  ्

 श्रखिल  भारत  योग  6991

 ee

 @al  में  areata’  का  निर्माण

 2030.  श्री  हरो  क्या  वधि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  sar  करेंगे  कि  :

 कया  बुलन्दशहर  जिले  में  खुर्जा  जंक्शन  पर  के  निर्माण  की  प्रगति  संतोषप्रद

 श्रौर

 यदि  at,  तो  का  निर्माण  कार्य  शीघ्र  पूरा  कराने  हेतु  सरकार  का  विचार

 क्या  कदम  उठाने  का  है
 ?

 खुर्जी  में
 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 ort  साहिब पी०  :
 साइलोज  का  निर्माण  करने  का  कार्य  कार्यक्रम  के  झनसार  चल  रहा  है पौ  र  ara  है  कि  ्  कर

 1977  के  अन्त  तक  पुरा  हो  जायेगा  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 शौर sazcat  का  उत्पादन  ७. ब  TAUAAUA

 2031.  Sto  के०  एल०  राव  क्या  कृषि  शर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 सायनिक  उब थकों  के  क्षेत्र  में  अब  तक  कितनी  पूंजी  निवेश  किया  गया  है  झौर  इनका

 arias  उत्पादन  कितना

 1  कितने  मूल्य  के  उवरकों  का  किया श्रौसतन  कितनी  मात्रा  में  तथ

 खाद्यान्नों  की  फ़सलों  में  कितने  प्रतिशत  उवंरक  प्रयोग  में  लाये  जाते  ग्रौर
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 क्या  उवेरंक  के  रूप  में  हरी  खाद  के  प्रभाव  का  पता  लगाने  हेतु  कोई  विशेष  अध्ययन

 faa  जा  रहे  ि

 atte  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु  दास  :  1973-74  तंक

 उबंरक  उद्योग  में  1110  करोड़  रु०  की  पूंजी  लगाई  गई  थी  ।  1975-76  के  दौरान  15,35  लाख

 मीटरी  टन  नाइट्रोजन  श्रौर  3.  2  लाख  मीटरी  टन  श्यो  का  उत्पादन  gar  था

 1975-76  के  दौशन  9.  50  लख  मीटरी  टन  3.37  लाख  मीटरी  टना

 पी  at  शर  2.  67  लाख  मीटरी  टन  केक  ८. ह ो ठ  का  रयात  किया  गया  था  भाड़ा  सहित

 श्रौसतਂ  रूप  से  4500.95  रु०  प्रति  मीटरी  टन  ताती  है  1

 राष्ट्रीय  व्यावहारिक  at  अनुसंधान  पद  द्वारा  1968-69  से  1970-71

 तक  के  लिए  में  चुनी  हुई  फसलों  पर  उब एकों  का  प्रयोगਂ  के  सम्बन्ध  में  किये  गये  एक  श्रध्ययनਂ

 के अ्रतुसार  1970-71  में  कुल  उवरकों  का  66  प्रतिशत  खाद्यान्नों  पर  प्रयोग  किया  गया  था

 यह  सिद्ध  करने  के  लिए  अध्ययन  किये  गये  हैं  कि  हरी  खाद  की  फसलों  का  प्रभाव

 प्रति  हेक्टार  22.  4  किलोग्राम  नाइट्रोजन  प्रयोग  करने  के  अरबर  होता है
 |

 चावल

 2032.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  कया  फि  श्र  fears  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 fe

 क्या  चावल  की  कोई  नई  किस्म  निकाली  गई  श्रौर

 कृषि और
 सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चह  नवाज  :  जी  श्रीमान्  ।

 इस  किस्म  की  नाम  दिया  गया  है  तमिलनाड॒  सरकार  ने  इस  fren  का  नाम

 रखा  है  |

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  नई  दिल्ली  द्वारा  विकसित  ara  gar  2-21  नाम

 की  किस्म  प्राजकल  देश  के  श्रनेक  राज्यों  में  काफी  बड़े  क्षेत्र  में  उगाई  जाती  है  ।  इस  किस्म

 की  प्रमुख  विशेषताएं  निम्नलिखित  प्रकार  हैं

 (1)  यह  किस्म  शीघ्र  भ्र्यात  100  दिनों  में  बचाई  से  लेकर  बीज  बनने

 पकने  वाली  है  तथा  इसकी  उपज  क्षमता  लगभग  5000  किलोग्राम  प्रति

 हैक्टर है  ।

 (2)  यह  किस्म  विभिन्न  क्षेत्रों  में  उगाई  जा  सकती  है  तथा  उपज  श्रौर  पकने  में

 टिकाऊ है  ।

 (3)  यह  खेतों  में  प्रमुख  रोगों  (  झुलसा  रोग  को  छोड़  कीट  व्याधियों

 fas’  को  सहन  कर  सकती  है  ।
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 (4)  यह  सीधे  खेत  में  बीज  की  कुछ  सीमा  तक  पानी  की  -”  क  सेहने

 की  क्षमता  रखने  वालीਂ  तथा  ref  बुवाई  के  लिए  है  ।

 इपका  मध्यांश  सफेद  होने  के  बावजद  यह  टटने  और  पकाने  की  fer  से  उत्तम

 हैँ  ।

 यह  किस्म  अनेक  श्रल्पकालिक  फसलें  उगाने  के  विभिन्न  क्रपों  में  सम्मिलित (6)

 करने  के  लिए  उपयुक्त  है  ।  ag  फपनीय  प्रणाली  में  इसको  विभिन्न  क्षेत्रों  में

 सम्मिलित  करने  के  gee  कारणों  में  से  यह  भी  एक  है  ।  परन्तु  जहां

 झलता  रोग  की  समस्या  हो  उन  क्षेत्रों  में  यह  नहीं  बोई  जानी  चाहिए  ।

 बनों  का  सर्वेक्षम  करने  के  लिये  ब्राजील  का  सहायता

 2033.  श्री  डी०  डा०  rag  कप  अर  सिचाई  मंत्री  यह ह  बताने  क  क्षा

 करेंगे  कि

 कया  सरकार  को  ब्राजील  द्वारा  रडार  की  सड़ायता  से  पने  वनों  का  सर्वेक्षण

 में  प्राप्त  सहायता  के  बारे  में  पता  है

 क्या  ऐसे  विस्तृत  सर्वेक्षण  से  बड़ी  में  खनिज  निक्षेपों  का  पता  लगाने  में

 सहायता  मिली  है  ;  wiz

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  हमारे  वनों  का  ड्ती  प्रकार  सर्वेक्षण  करने  के  लिए

 ब्राजील  की  सहायता  लेने  का  विचार  है

 क्ष  अर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  we  साहिब  पी०  जी  हा

 जी  हो

 इषकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 farm  में  योग  सम्मेलन

 2034.  att  fata  frat  क्यो  समाज  कल्याण  न्र  acsfa  मंत्री  यह  बताते

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  20  1976  के  च मरंप्रे जी  दैनिक  समचार  में

 कान्फ्रेंस  झ्रोपनिंग  इन  शिकागोਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समचार  की  श्रोर  दिलाया  गया

 यदि
 तो  क्या

 योग  के  भारतीय  विशेषज्ञों  ने  श्रपनीਂ  यौगिक  का  प्रदर्शन

 किया  था  तथा  इस  सम्बन्ध  में में  व्याख्य।न  दिये  थे  ;  ai

 क्या  समूचे  विश्व  में  योगासनों  का  प्रचार  करने  की  कोई  योजना  है  ।

 क्षा  MIT  समाज  कल्याण  मंत्रालय  संस्कृति  विभाग  में  श्ञ्प  श्त्री  ata  नेताम )  =

 ज  हां  ।

 कुछ  भारतीय  विशेषज्ञों  ने  सम्मेलन  में  भाषण  दिये  शौर  श्रपनी-ग्रपनी

 fae rtati  का  प्रदशन  किया  |
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 caf  dt  a  |  भरकर  देश  —  —  के  लिए एक  योजना

 चला  रही  है  ।

 गंडक  मुश्य  नहर  में  दरारें

 2035.  श्री  विभूति  मिश्र  !  क्या  कृषि  और  रचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe

 क्या  इस  वर्ष  1976  के  बाद  गंडक  मुख्य  नहर  तौर  उसकी  सहायक  नहरों

 में  लगातार  दरारें  देखी  गईं  ;

 यदि  तो  इन  दरारों  की  रोकथाम  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अब  तक़  क्या

 रचनात्मक  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 क्या  मंडक  नहर  को  की  बजाय  सं.मेंद  से
 बनीਂ  पक्की  नहर  की  श्रावश्यकता

 are

 यदि  at,  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपपंत्री  केदार  नाथ  उन  क्षेत्रों  में

 जहां  नहर  में  भारी  भरायी  की  गई  खरीफ  सिच ई  वेਂ  दौर न  1976  के  पश्चात्  गंडक

 नहर  में  कुछ  दरारें  श्रायी  हैं

 राज्य  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  कड़ी  रखें  जा  रही  नहर

 के  तटों  पर  लगातार  गत  लगाई  जा  रही  है  तथा  शर  त्राग  दरारों  को  रोकने  के  लिए

 रक्षित  स्थलों  पर  तटों  को  भी  gag  किया  जा  रहा  है  ।

 ate  राज्य  सरकार  ने  तकनीकी  कारणों  से  शर  प्लस्तर  करने  पर  ताने

 बाली  भारी  लागत  के  कारण  नहर  में  पलस्तर  कराना  झ्रावश्यक  नहीं  समझा  है  ।

 बागमती  बध  के  निर्माण  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता

 2036.  श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  gfe  और
 सिचाई  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  उपमंत्री  ने  में  ऐसा  ववतव्य  fear  है  कि  यदि  राज्य  सरकार

 बागमती  बांध  के  निर्माण  की  इच्छक  हो  तो  केन्द्रीय  सरकार  विशेषज्ञों  का  एक  दल  भेजने  के  लिए

 तैयार  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  राज्य  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 बागमती  बांध  के  निर्माण  में  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार  को  क्या  सहायता

 देने  का  विचार  कर  रही  है  श्र

 इस  योजना  से  क्या  लाभ  होने  का  अनुमान  है  ?

 कृषि  शर  fang  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  :  हां  ।

 विशेषज्ञों  के  एक  दल  को  भेजने के  लिए  राज्य  सरकार  का  श्रनुरोध
 27.0  1976  को  केन्द्रीय  जल  रायग ्  में  प्राप्त  हो  गया  है  ।



 लना 30
 1976  लिखित

 उत्तर

 सिंचाई  राज्य  विषय  है  ate  सिचाई  स्कीमों  का  क्रियान्वयन  दौर  far-

 पोषण  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  है  ।  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों  श्रौर

 श्रनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  जो  किसी  विशिष्ट  परियोजनाओं  के  समूह  अथवा

 विकास  शोष  से  जुड़ी  नहीं  होती  ।  श्रावश्यक  तकनीकी  जो  राज्य  को  श्रपेक्षित

 प्रदान  की  जाएगी  ।

 22.55  करोड़  रुपए  की  श्रनुमानित  लागत  की  बागमती  परियोजना  में  बागमती

 पर  रामनगर में  दोनों  तटों  पर  नहरों  के  साथ  एक  बराज  का  निर्माण  तथा  दोनों  किनारों

 पर  कुल  90  किलोमीटर  लम्बे  गाइड  बन्धों  एवं  चढ़ाऊ  बन्धों  के  निर्माण  की  परिकल्पना है  ।

 इससे  बाढ़  नियंत्रण  लाभों के  लगभग 1  लाख  हैक्टेयर  क्षेत्र  में  सिचाई  की

 व्यवस्था  होगी  |

 कालेजों
 में  राष्ट्रीय  सेवा  योजना

 2037.  श्री  राजदेव  सिह  :  क्या  farat,  समाज  कत्याण  alt  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  सात  अथवा  राठ  वर्षों  की  श्रवधि  में  हमारे  कालेजों  विश्वविद्यालयों  में

 सेवा  योजना  west  चल  पड़ी

 क्या  T4TOR  तथा  चयनात्मक  ग्राधार  पर  छात्रों  तथा  प्राध्यापकों  को  सम्बद्ध  करते

 हुए  सम्पन्न  वग  श्रौर  श्राम  जनता  के  बीच  भारी  ग्रन्तर  के  सन्दर्भ  में  देश  की  श्रनेक  समस्यायें  उच्च  शिक्षा

 के  कार्यात्मक  मूल्य  शर  सम्बद्धता  से  कम  हो  wie

 इसके  कार्यकरण  का  fears  क्या  है  ?

 शिक्षा  mtr  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग
 में  उपमंत्री  gviaa

 से  छात्रों  को  समाज  सेवा  ate  राष्ट्रीय  विकास  के  विभिन्न  कार्यों  में  स्वैच्छिक  तथा

 चयनात्मक  ग्राधार  पर  शामिल  करने  वाली  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  ने  वर्ष  1969  में  इसके  ग्रा रम्भ  होने
 से  लेकर  नियमित  प्रगति  की  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  की  प्रतिक्रिया  weet  नहीं

 है  पर  इस  योजना  में  भाग  लेने  वाले  छात्रों  के  दाखिले  में  वष  1969-70  में  लगभग  40,000  से

 वर्ष  1976-77
 में  लगभग  2.  50  लाख  तक  वृद्धि  हुई  है  ।

 विश्वविद्यालय  छात्नों  द्वारा  की  गयी  समाज  सेवा  में  भ्रतेक  पहलू  शामिल  हैं  जैसे  व्यापक

 समाज  उत्थान  e aTT  के
 लिए  गांवों  को  सामाजिक  सर्वेक्षण  प्रायोजित  ग्रामीण

 afearat  को  सिलाई  कशीदाकारी  ate  बुनाई  में  प्रशिक्षण  प्रदान  शहरी  क्षेत्रों  में  कार्य  जिसमें

 गंदी  बस्तियों  के  निवासियों  के  लिए  सामाजिक  सामूहिक  प्रतिरक्षण  सफाई  समाज  के

 fara  at  के  लिए  कल्याण  केन्द्रों  श्र  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रमों  को  रकत  दान  तथा  लघु  बचत
 अभियानों  श्रादि  शामिल  हैं  ।  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  के  छात्र  WeTaratt  में  Wararearay  के

 निवासियों  तौर  शारीरिक  रूप  से  भ्रपंग  कल्याणकारी  संस्थाश्रों  की  सहायता  भी  करते  रहे  हैं  वष॑

 1971-72  के  दौरान  बंगला  देश  से  art  शरणाधियों  के  लिए  स्थापित  केन्द्रीय  शरणार्थी  शिविर

 इस  योजना  का  महत्वपुर्ण  कार्यकलाप  था  ।  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  के  ग्रन्तगंत  छात्रों  को  उनकी

 छुट्टियों  के  दौरान  रचनात्मक  कार्यों  में  सम्मिलित  करने  के  एक  भाग  के  रूप  में  बहुत  बड़े  पैमाने  पर
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 शिविर  कार्यक्रम  प्रायोजित  किये  जा  चुके  हैं  इन  शिविर  कार्यक्रमों  के  अयोजन  के  दौरान  ग्रामीण

 के  कुछ  को  सम्मिलित  किया  जा  रहा  है  ।  वर्ष  1973  के  दौरान  बनाम

 गैप झकाल  नामक  एक  चलाया  गया  जिसके  श्रन्तगंत  छात्रों  ने  सुखा  पीड़ितों  तथा  सुखा  ग्रस्त

 क्षेत्रो  की  कठिनाइयों  को  समाप्त  करने  के  लिए  शिविरों  में  are  किया  ।  745  शिविर  ग्रायोजित

 किये  गये  थे  जिनमें  6  5,  000  यवकों  ने  भाग  लिया  ।  दिल्ली  समाज  कार्य  दिल्ली  द्वारा  श्रायोजितਂ

 शभियानਂ  के  मल्यांकन  से  उत्तरवर्ती  वर्षों  में  इसी  प्रकार  के  का  श्रायोजनਂ  करने  की

 जरूरत  सिद्ध  हई  त्र्त  ये  शिविर  बनाम  गंदगी  तथा  बीमारीਂ  तथा  तथा  वक्षरोपण

 के  लिये  यवकਂ  नामक  श्रभियान  के  श्रन्तगंत  लगातार  होते  रहे  ।  वर्ष  1976-77

 से  पुर्ननिर्माण  लिए  युवक  नामक  सामान्य  अभियान  अन्तरगत  ग्राम  विकास  के  विभिन्न

 पहलुत्रों
 को  शामिल  करने  के  लिए

 इस  अभियान  को  श्रौर  व्यापक  बना  दिया  गया  स्सारंकों  का

 संरक्षण  करने  के  लिए  साव  जनिक  जागरूकता  उत्पन्न  करने  वाले  श्रभियान में  भी  छात्र  सहायता  करते

 रहे  हैं  ।  तराशा  है  कि  चालू  वर्ष  के  दौरान  विशेष न  शिविर  कार्यक्रम में  1,  25,  000  छात्र  भाग  लेंगे ।

 इस  कार्यक्रमों  का  प्रतिवर्ष  अलंगध्म्लग  Terra  द्वारा  मूल्यांकन  किया  जाता  है  तौर  जहां  कहीं  जरूरी

 वहां  सुधार  किये  जाते  हैं  ।

 राष्टीय  सेवा  योजना  के  कार्यक्रमों  का  भी  मल्यांकन  ले०  जन ०  के ०  पी०  केन्डिथ  की  अध्यक्षता

 में  एक  रिक  ग्रप  द्वारा  किया  जा  चुका  है  ।  इन  पर  प्राक्कलन  समिति  श्रौर  केन्द्रीय

 शिक्षा  सलाहकार  बोड़  द्वारा  भी  अन कल  विचारा  धारा  व्यक्त  की  जा  चुकी  है  |

 बनियादी.तौर  राष्ट्रीय  सेवा  प्रोजना  एक  शैक्षिक  कार्यक्रम  है  ौर  समाज  की  परिस्थितियों

 ate  समस्याश्ों
 को  समझने  तथा  सराहना  करने  में  छात्रों  को  शामिल  करने  तथा  उनकों

 सुलझाने
 के  लिए  काम  करने  श्रौर  देश  के  सम्मुख  विभिन्न  समस्याश्रों  के  लिए  उच्चतर  शिक्षा  को  श्रौर

 अधिक  अनुकूल  बनाने  का  एक  मात्र  कदम  है  ।  विश्वविद्यालय  अनुदान  पाठ्यचर्या  को  श्रद्यतन

 बनाने  शौर  से  तैयार  करने के  संदर्भ  में  यथासम्भव  srfins  से  afar  शैक्षिक  विषयों  की

 wait  के  साथ  सामाजिक  सेवा  को  समकालित  करने के  प्रश्न  की  भी  जांच  कर  है  ।

 छात्रों  में  श्रात्मविशवास  जाग्रत  करना

 2038.  श्री  राजदेव  fag  क्या  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्नी यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रधान  मंत्री  ज ने भाचे  1976  के  प्रथम  सप्ताह  में  दिल्ली  में  एक  सभा  को  सम्बोधित

 करते  हए  यह  इच्छा  की  थी  कि  स्कूली  बच्चों  को  इस  प्रकार  का  प्रशिक्षण  fear  जाए  कि  वे

 भारतीय  नागरिक  होने  में  गौरव  का  अनुभव  प्रशिक्षण  से  उनमें  आत्मविश्वास  श्रौर  देश  के  प्रति

 सम्मान  की  भावना  जाग्रत  झ्रौर

 यदि  तो  संघ  क्षेत्रों  में  सरकार  ने  क्या  काय  वाही  की  अथवा  करने  का  प्रस्ताव

 &  श्र  इस  दिशा  में  क्या  राज्य  सरकारों  से  कालेज  ait  विश्वविद्या लथ  के  पाठ्यक्रम  क़ा  निर्धारण

 करन ेके  लिए  sade  किया  गया  है
 ?

 दिक्षा  श्रौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  भ्र
 fare  नेताम

 हां
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 सरकार  ने  इस  दिशा  में  निम्नलिखित  कदम  उठाए  हैं

 सरकार  द्वारा  श्रपलाई  गई  10  वर्षीय  स्कूली  पाठ्य'वर्चा  के  उद्देश्यों  में  से  एक  उद्देश्य  स्कूल

 के  बच्चो  में  राष्ट्रीय  तथा  राष्ट्रीय  एकता  को  बढ़ावा  देना  हैं  इस  लक्ष्य  को  भारत  की  विभिन्न

 sqeacafaat:  कीं  ्र्प्न्छी  तंरह  समझने  तथा  उनकी  सराहना  करने  की  भावना  को  विकसित  करके

 प्राप्त  किया  जाएग  ॥

 (2)  शिक्षाविदों  के  पिछले  राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  विकसित  पाठ्यचर्या  के  ढाँचे  के  ware

 10  वर्षीय  स्कूली  सभी  शिक्षा  के  लिए  विषयों  नई  पाठ्य  पुस्तकों  के  निर्णय  ara  में  राष्ट्रीय  शैक्षिक

 भ्रनुसंधानਂ  तथा  प्रशिक्षण  परिषद्  लगी  हुई  है  ।
 ज  विज्ञान  के  विषयों  की  नई  पाठ्यपुस्तकें  भा  रत  की

 सांस्कृतिक  परम्पराझ्ों  तथा  विश्व-सभ्यता  में  भारत  के  योगदानों  पर  प्रकाश  डालेगी  ।  भाषा  विषयों

 की  पाठ्यपुस्तकें  भी  भारत  की  संयुक्त  के  मूल  मल्यों  के  विकास  के  अनुकूल  विषयो  पर  प्राधा  रित

 होंगी  ।

 (3)  eatgiat  Anza  (argtst )  एन०  ato  शारीरिक  शिक्षा  तथा  हल

 जैसे  सह  पाठ्यचर्या  कार्यकलापों  त्रौरਂ  समाज  सेवा  के  कार्यक्रमों  का  श्रायोजन  करके  साथीं  की

 वफादारी  के  प्रति  सहन  शर्क्ति  ate  सम्मान  की  भावनाओं  अर

 निर्णय  लेने  जैसे  गणों  का  विकास  करना  है  |

 (4)  भारत  शिक्षक  प्रशिक्षण  के  पुन  भ्रवस्थापवा  के  लिए  राज्य  सरकारों  एवं

 संघ  क्षेत्नों  की  सहायता  कर  रही  है  ताकि  शिक्षक  नई  पाठ्यचर्या  को  क्रियान्वित  कर  सकें  ग्रौर  राष्ट्रीय

 शैक्षिक  अनसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद्  द्वारा  तैयार  की  जा  मई  पाठ्यपुस्तकों  को  कारगर  ढंग  से

 प्रयोग  में  ला  सके  ।

 सिचाई  मंत्रियों  का  पहला  सम्मेलन

 2039.  श्री  श्रन्नासाहिब  गोटखिण्डे  :  क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगें

 किः

 क्या  1975  में  हुए  सिचाई  मंत्रियों  के  पहले  सम्मेलन  के  अ्रंवसर  पर  राज्यों  से

 कहा  गया  था  कि  वे  केन्द्रीय  जल  श्रायोग  को  सुखे  की  संभावना  वाले  विभिन्न  क्षेत्रों  में  जल  की

 तथा  भावी  उपलब्धता  से  सम्बद्ध  भ्रांकड़े  त्रौर  जानकारी  ate

 थदि  तो  विभिन्न  विशेषकर  महा  राष्ट्र  द्वारा  तक  क्या  क्या
 wins

 दिये

 गए  हैं  ?

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  :  हां  ॥

 (4)  1975  के  सम्मेलन  के  पश्चात्  विस्तृत  प्रोफार्मा  तयार  किया  गया  था  श्रौर

 सुखाग्रस्त  क्षेत्रों  वाले  राज्यों  के  संबंध
 में  आंध्र  faaty,  मध्य

 महा
 उत्तर  पश्चिम

 तमिलनाडु  ate  राजस्थान  को  झ्रांकड़े  देने  के  लिए

 भेजा  गया  ।

 उड़ीसा  शर  र  Arar  ।  शेष  राज्यों  ने स्थान  से  सूचना  झ्रभी

 सुचना  भेज  दी  है  ।
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 फालतु  घोषित  की  गई  भूमि  के  विकास  के  लिये  सहायता

 2040.  श्री  एन०  ई०  होरो :  क्या  कुषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  ate  सिंचाई  मंत्रालय  ने  भूमि  की  श्रिकतम  सीमा  सम्बन्धी  कानूनों  के  लागू

 किये  जाने  के  फलस्वरूप  फालतु  घोषित  की  गई  भूमि  के  विकास  श्रौर  उसमें  खेती  करने  के  लिए  वर्ष

 1975-76  के  लिये  लगभग  एक  करोड़  रुपये  की  राशि  मंजूर  की  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभू  दास
 :  तथा  वर्ष

 1975-76  के  दौरान  भूमि  की  श्रधिकतम  सीमा  सम्बन्धी  कानूनों  के  eats  फालतू  घोषित  की  गई

 aire  वितरित  की  गई  भूमि  के  विकास  ate  उसमें  खेती  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  81,99,500

 रुपये  की  सहायता  दी  गई  थी  ।  संलग्न  विवरण  [Farag  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 11309/76]
 में  इस  सहायता  का  राज्यवार  ब्यौरा  दिशा  गया  है  |

 सिचाई के  Wear  भूमि

 2041.  श्रीं  सोमनाथ  चटर्जी  कया  कृषि  श्रौर  सिचाई  मन्त्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्र्यतन  उपलब्ध  ay  के  लिए  सिंचाई  के  अ्रस्तगंत  जोती  गई  भूमि  को  राज्यवार  प्रतिशतता  क्या  है  ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभुदास  1972-73  को  प्रयतन

 उपलब्ध  सुचना  में  निवल  बुवाई  के  क्षेत्र  से  निवल  सिचित  क्षेत्र  की  प्रतिशतता  नीचे  दी  गई  है  — ae

 oe,

 um  निवल  क्षेत्र की
 प्रतिशतता

 ध  न  बुवाई
 क्षेत्र  से  निवल

 काका

 1

 प्रदेश  26.7

 श्रसम  24.5

 बिहार  28.3

 16.0 गुजरात

 हरियाणा  45.9

 17.0 हिमाचल  प्रदेश

 जम्म  श्रौर  कश्मीर  41.9

 कर्नाटक  11.7

 केरल  20. 3

 मध्य  प्रदेश  9,2

 महा  राष्ट्र  7.9

 मणिपुर  46,4
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 29.3

 नागालेंड  30. 8

 उड़ीसा  16.3

 पंजाब  74.4

 राजस्थान  15  |

 तमिलनाडू  44

 त्रिपुरा  12

 उत्तर  प्रदेश  42

 पश्चिम  बंगाल  26

 श्रखिल  भारत  23
 हि

 (1)  झ्रांकड़े  wear हैं  ।

 (2)  मणिपुर  तथा  पश्चिम  बंगाल  के  संबंध में  1972-73 के  उपलब्ध  न

 होने  के  का  रण  निकालने के  लिये  निवल  सिंचित  क्षेत्र  के  भ्रचतन  उपलब्ध  श्रांकड़ों  का

 उपयोग किया  गया  है  ।

 चीनी

 2042.  श्री  सोम  नाथ  चटर्जी  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 वर्ष  1973-74 से  1975-76  तक  वर्षे-वार  चीनी  का  कुल  श्रान्त रिक  खपत

 तथा  निर्यात  कितना

 1974-75
 से  1975-76 तक  वर्ष-वार  प्रौर  अप्रैल  से  1976 तक  मास-वार

 कुल  झ्रान्तरिक  खपत  में  खुले  बाजार  में  बिकने  वाली  चीनी  कितनी  थी  तथा  लेवी  चीनी  कितनी  थी  ;

 1973-74  से  1975-76  तक  वर्ष  वार  तथा  |.  से
 1976  तक  मास-वार

 प्रत्येक  राज्य  को  (1)  लैवी  चीनी  तथा  (2)  खुले  बाजार  में  बिकने  वाली  चीनी  कितनी-कितनी

 अ्रावंटित  at  गई  तथा  दी  गई  :;  we

 1973-74 से
 1975-76

 तक  वर्ष-वार  तथा  अप्रैल  से  1976  तक  मास-वार

 (1)  लेवी  चीनी  तथा  (2)  खुले  बाजार  में  बिकने  वाली  चीनी  के  थोक  तथा  खुदरा  मूल्य  कया  थे
 ?
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 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  चीनी  वर्ष  ( waqaz-

 1973-74,  1974-75  र  1975-76  (15-8-1976  की  सुचना  नीचे

 दी  जाती  है  :--

 मीटरी

 1973-74  1974-75  1975-76

 15-8-76

 1.  उत्पादन  39,48  47, 97  42.39

 35.29  34,57  31.33 2.  झ्रान्त रिक  खपत

 3.  निर्यात  फर  4.05 =  9,24  9.75

 (@)  पर  विवरण  में  लगना  दी  जाती  है  [wearer  में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या

 एल०

 चीनी  के  राज्यवार  का  ब्यौरा  में  दिया  गया  है  ।  राज्य

 सरकारों  को  श्रावंटित  लेवी-ची नी
 की  सारी  मात्रा  का  उपयोग  उन्होंने  वितरण  के  लिए  किया  है  ।

 जहां  तक  खुली  विंक्री  की  चीनी  का  संबंध  है,उल्लिखित  wafer  के  दौरान  कोई  राज्यवार  श्रावंटन

 नहीं  किया  गया  ar  देश  के  किसी  भी  भाग  में  लाइसेंस  शुदा  व्या पा  रियों  को  खुले  बाजार  में  वेचने  के  लिए

 प्रत्येक  मा स  फ़ैक्ट्रियों  को  खुली  बिक्री  की  चीनी  श्रावंटित  की  जाती  है  ate  लगभग  सारी  मात्रा  मास के

 दौरान  भेज  दी  जाती  विचाराधीन  safer  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  फ़ैक्ट्रियों  को  खुलीबिक्री  के  लिए

 झावंटित  चीनी  का  ब्यौरा  पर  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 देशभर  में  उचित  मूल्य  की  दुकानों से  लेवी  चीनी  की  बिक्री  1972  से  2.  15

 रुपये  प्रति  किली  के  समान  मूल्य  पर  की  जा  रही  है  ।  विचाराधीन  अ्रवंधि  के  दौरान  प्रमुख  मंडियों  में

 खुली  बिक्री  की  चीनी  के  थोक  श्रौर  खुदरा  मूल्य  का  ब्यौरा  श्रौर  5  पर

 विवरणों  में  दिया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  मंत्रियों  के  नई  दिल्ली  स्थित  बंगलों  पर  व्यय

 2043.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  निर्माण  श्रौर  श्रावास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्री यਂ  मंत्रियों  के
 नई  दिल्ली  स्थित  रिहायशी  स्थानों  वर्ष  1974-75  अर  1975-76  में  बार  बार

 फ़र्नीचर  झादि  की  SHATCYT  करने  सहित  उनके  रख  रखाव  पर  वर्षवार  कुल  कितना  खर्चे  किया  गया  ?

 faator  श्रावास  तथा  संसदीय  e
 मंत्री

 Ho  रघूरामेया  सुचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 निर्धन  निम्न  ara  वर्ग  श्रौर  मध्यम  oa  वर्ग  के

 लोगों  के  लिए  श्रावास  योजना

 2044.  केः०  क्यां  निर्माण  ste  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 freq  निम्न  ara
 at  तथा  मध्यम  अय वर्ग  के  लोगो ंके  लिए  श्रावास

 योजना  में  अब  तक  कितनी  wort मापा  QR
 oe

 है  ?

 10-2]
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 लिखित  उत्तर

 क्या  सरकार  का  विचार  स्ववित्त  पोषण  परि  जिना  ATATT  पर इन  श्रेणीयों  को  मकान

 प्रदान  करने  का  है  ;  cai

 इस  बारे  में  भावी  कार्येक्रम  क्या  है  ?

 निर्माण  शौर  orate  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के ०  रघुरामेया  :  राज्य  सरकारों  तथा

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  श्रब  तक  प्राप्त  प्रगति  रिपोर्टों  के  श्रौद्योगिक  श्राधिक  दृष्टि  से

 कमजोर  वर्गों  तथा  निम्न  व  मध्यम  ara  वर्गों  के  लिए  विभिन्न  सामाजिक  आवास  योजनाओं  के  अन्तर्गत

 4,  3,908  मकान  बनाए  गए  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  भूमिहीन  परिवारों  को  69,  61,253  भ्रावास-स्थल

 दिए गए  हैं

 तथा  निर्माण  शौर  प्रावास  मंत्रालय  के  विचाराधीन  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हैं  ।

 नेहरु  यवक  केन्द्र

 2045.  श्री  द्ार०  के०  सिन्हा  :  क्या  समाज  कल्याण  te  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें  कि

 देश  में  तथा  विशेष  रूप  से  उत्तर  प्रदेश  में  कितने  नेहरु  युवक  केन्द्र  हैं

 इन  केन्द्रों
 ने

 कितनी  प्रगति  की  ate

 ae  1976  भ्ौर  1977 के  दौरान  उत्तर  प्रदेश में  कितने  युवक  केन्द्र  खोलने  का

 विचार

 Farert  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  (ait  श्र विन्द  :
 से  सरकार  Aaa तक  देश  में  186  नेहरु  युवक  केन्द्रों  की  स्वीकृति  दी  जिनमें  से  उत्तर

 ग्रदेश  में  24  केन्द्र  स्वीकृत  किए  गए  1976-77  के  दौरान  इस  योजना  का  त्रौर  alae  विस्तार

 करने  का  विचार  है  |  नेहरु  युवक  केन्द्रों  के  राज्य  वार  भ्रावंटन  के  बारे  में  जांच  की  जा  रही  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  स्वी  कृत  किए  गए  केन्द्रों  में  से  इस  समय  16  कार्य  कर  नेहरु  युवक  गर
 aaa  व्यावसा यिक  समा ज  सेवा  we  युवक  शिविरों  को  ग्रायोजित

 करने
 से

 सम्बन्धित  क्षेत्रो  में विभिन्न  कार्यकलाप  करते हैं  ।  1976  में  141  से  प्रधिक  केन्द्र
 गैर

 झ्ौपचारिक
 शिक्षा  के  क्षेत्र  में  कार्य

 कर
 रहे  जिनमें  50  00  व्यक्तियों ने  भाग  लिया

 |  2000
 से

 श्रधिक

 प्रशिक्षाथियों  को  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  इस  के  ्रतिरिक्त  नेहरु  युवक  केन्द्र  युवक  क्लवों

 को
 भी  अथवा  सक्रिय कर  रहे  ऐसा  पता  लगा है  कि  8:20  क्लब  का  यें  कर  रहे  हैं  जिनमें

 231-3-1976  तक  27,000  व्यक्तियों ने  भाग  लिया  !

 सरकारी  श्रावास  के  लिए  लाईसेंस  शुल्क

 2046.  श्री  Ho  मालघा :  क्या  निर्माण
 श्रौर  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 :

 क्या  सरकारी  ग्रावास  के  लिए  लाइसेंस  शुल्क  को  हाल  a  में  पुनरी  क्षित  किया  गया  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 निर्माण  और  श्रावास  तथा  संसदीय  a
 मंत्री

 Bo  :  श्र

 सरकारी  रिहायशी  श्रावास  की  लाइसेंस  फ़ीस  हाल  ही  में
 पूनरी  क्षित  नहीं  की  गई  है  ।  वैसे  दिल्ली

 दिल्ली  में  सामान्य  पुल  में  ऐ  से
 श्रावास  की  माकिट  लाइसेंस  फ़ीस  1-8-76  से  बढ़ाई  गई  तदनुसार
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 टाइप  11  से  lv  तक  के  लिए  arise  लाइसेंस  फ़ीस  की  पुल  एकक  दर  4.63  रुपये  प्रतिवर्ग  मीटर

 र  टाइप  ए  से  vill  तक  के  लिए  5,  11  रुपये  प्रति  वर्गमीटर  प्रतिमाह है

 Scheme  to  construct  Cheaper  Houses  for  Harijans  in  Rural  Areas

 2047.  Shri  G.P.  Yadav  :  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  pleased  to  state  4

 (a)  whether  the  Central  Government  have  under  consideration  any  scheme  to  construct
 low  cost  and  readily  available  houses  in  rural  areas  for  Harijans  and  landless  labourers  ;  and

 (b)  if  so,  the  estimated  cost  of  the  house  ?

 The  Minister  of  Works  and  Housing  and  Parliamentary  Affairs  (Shri  K.  Raghura-
 maiah):  (2)  No  such  schemeis  under  consideration.  However,  social  housing  schemes  fomulated
 by  this  Ministry  for  the  economically  weaker  sections  are  intended  to  benefit  all  sections  of  socie-
 ty  including  scheduled  castes  &  scheduled  tribes,  These  schemes  are  in  the  state  sector  and  are
 being  implemented  by  them  according  to  the  requirements  and  prioritics  determined  by  them.
 Also  there  is  a  separate  scheme  for  allotment  of  house-sites  free  of  cost  to  landless  workers  in  ru-
 ral  areas.  This  scheme  is  included  in  the  National  Peogramme  of  Minimum  Needs  and  this  is
 also  being  implemented  by  the  State  Governments.  Some  State  Governments  havetaken  the  ini-
 tiative  to  construct  houses  on  the  house  sites  allotted  to  landless  workers  in  rural  areas.

 (b)  Does  not  arise.

 IMPLEMENTATION  OF  20-POINT  PROGRAMME  THROUGH  PANGHAYATS
 AND  C.D.  BLOCKS:

 2048.  Shri  M.C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  the  services  of  Panchayats  and  Community  Development  Blocks  are  being
 Utilized  in  the  implementation  of  20-point  Economic  Programme  ;  an

 (b)  if  so,  the  fields  in  which  their  services  are  being  utilised  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Shah
 Nawaz  Khan  )  :  (a)  yes,  sir.

 (b)  The  State  Governments  have  been  urged  to  utilise  their  services  in  implementation  of
 land  ceilings  ;  allotment  of  surplus  land  to  landless  ;  ensuring  that  the  benefits  meant  for  weaker
 sections  actually  reach  them  under  the  special  schemes  like  SFDA/MFAL,  Drought  Prone  and
 Command  A  reas  Development  Programmes  ;in  allotment  of  house  sites  to  landless  ;  in  enforce-
 ment  of  land  ceilings  laws  and  fair  distribution  of  surplus  land  to  the  really  deserving  persons  of
 weaker  Sections  of  the  rural  community  ;  in  providing  self-emploument  to  landiess  agricultural
 labour  in  abolition  of  bonded  Jabour  andin  finding  alternative  employment  opportunities
 and  other  facilities  for  labour  freed  from  bondage  and  in  population  education  and  family
 planning  ;  and  other  programmes  of  rural  development.

 ELECTION  TO  PANCHAYATS  AND  C.D.  BLOCKS

 2049.  Shri  M.C.  Daga  :  Will  the  Minister  fof  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased
 to  State  :

 (a)  the  States  in  which  elections  to  Panchayats  and  Community  Development  Blocks  have
 not  been  held  for  the  last  ten  years  ;  an

 (0)  if  so,  whether  Government  are  taking  any  steps  for  holding  elections  there  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Minist  ry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Shah
 Nawaz  Khan) :  (a)  Elections  are  held  to  Pa  ॥  है  क net

 aayati  Raj  Institutions  an क म्यान  d  not  to  Community
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 Development  Blocks.  Elections  have  not  been  held  during  the  last  ten  years  in  Himachal  Pradesh
 (Zila  Parishads  only),  Kerala  (Gram  Panchayats),  punjab  Zila  Parishads  and  Panchayats
 Samitis),  Rajasthan  (Zila  Parishads  and  Panchayat  Samitis  and  Gram  Panchayats)  and  West
 Bengal  (Zila  Parishands,  Panchayat  Samitis  and  Gram  Panchayats)

 (b)  As  Panchayati  Raj  is  a  State  Subject,  it  is  for  the  State  Governments  concerned  to  hold
 timely  elections  to  Panchayati  Raj  institutions.  However,  a  close  watch  is  being  kept  and  the
 State  Governments  concerned  are  reminded  periodically  in  this  regard  on  appropriate  occassions
 like  state  Ministers  meetings.

 NATIONAL  INSTITUTE  OF  COMMUNITY  DEVELOPMENT

 2050.  Shri  M.C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  there  is  a  National  Institute  of  Communit  y  Development  in  the  country
 if  so  ,  the  annual  expenditure  being  incurred  thereon;  and

 (b)  whether  the  institute  has  met  with  success  in  achieving  the  object  for  which  it  has  been.
 set  up  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Shak
 Nawaz  Khan)  :  (a)  The  National  Institute  of  Community  Development  is  an  apex  institute

 for  providing  orientation  and  training  in  the  philosophy  andaims  of  community  deve-
 lopment;  integrated  rural  development  and  Panchayati  Raj  to  key  personnel,  both  officials  and
 non  officials,  to  carry  out  studies  and  research  in  social  sciences  with  particular  emphasis:
 on  planned  social  change  in  the  agririan  society  through  community  development,  provided
 academic  guidance  to  the  training  centres  of  the  country  and  functions  as  clearing  house  for  in-
 formation  on  community  development,  rural  development  and  Panchayati  Raj  and  connected.

 areas.  Its  annual  expenditure  is  approx.  Rs.  20  lakhs.

 (b)  Yes,  Sir.

 राष्ट्रीय  इशरीरिक  क्षमता  फीजिकल  afwara

 2051.  सरदार  स्वर्ण  सिह  सोखी :  क्या  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  राज्यों  में  ae  तक  प्रायोजित  राष्ट्रीय  शारी  रिक  क्षमता  शभ्रभियानों  के

 फ़लदायक  परिणाम  fant  हैं  ;

 ऐसे  किन-किन  राज्यों  में  आयोजित  किये  गये  ;

 क्या  शेष  राज्यों  को  ऐसे  झभियान  चलाने  में  कूछ  कठिनाइयां  हुई  थी  ?

 rat  र  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  (att  श्ररविन्द  नेताम )  :

 राष्ट्रीय  शारीरिक  स्वस्थता  श्रभियान में  1959-60 में  उसकी  स्थापना  से  लेकर  1975
 न

 तक  1..
 3

 करोड़  से  भ्रधिक  व्यक्तियों  ने  भाग  लिया  1975-76 में  इस  अभियान  में  16  लाख

 से
 ata

 लोगों  ने  भाग  लिया  जो  कि  तक  एक  रिका

 ate  (7):  सिक्किम  और  पांडिचेरी  के  अ्रति रिक्त  wer  सभी

 तथा  संघ  क्षेत्रों
 ने

 1975-76  कं  दौरान  इस  झ्रभियान  में  भाग  लिया  है  वित्तीय  संसाधनों  की  कमी  wear

 पर्याप्त  स्टाफ़  होने  के  कारण  उड़ीसा  श्रौर  पांडिचेरी  उक्त  झभियान  में  भाग  न  ले  सके  ।

 age  में  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  वाले  लोग

 2052.
 सरदार  स्वर्ण  fag  सोखी

 :
 क्या

 निर्माण
 शर  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  भारत में  शहरों  के  30  प्रतिशत लोग  गंदी  बस्तियों में  रहते  हैं  ;
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 (@)  क्या  अ्रकेले  दिल्ली  में  दस  लाख  से  श्रधिक  व्यक्ति  गंदी  बस्तियों  में  रहते  हैं  प्रौर  श्रनधिकृत

 रूप  से  बसने  वाले  लोगों  की  संख्या  किस  दर  पर  बढ़  रही  है  |

 क्या  सरकार
 ने  समूचे  देश  में  इन  लोगों  को  afer  स्वस्थ  वातावरण  वाले  स्थानों  पर

 बसने  के  लिए  कोई  व्यापक  कार्यक्रम  बनाया  है  ate  उपाय  किए  हैं  ;  श्र

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  है  ?

 निर्माण  और  श्रावास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  Fo  भारत  के  नगरों में

 गन्दी  बस्ती  की  जनसंख्या  के  संबंध  में  कोई  ठीक  ठीक  श्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं  किन्तु  योजना  श्रायोग

 द्वारा  1972  में  नियुक्त  किए  गये  कार्यकारी  दल  ने  5  लाख  से  अधिक  झाबादी  के  बड़े  शहरों  तथा

 तगरों  से  प्राप्त  गंदी  बस्तियों  की  वृद्धि  के  निर्धारण  के  rare  पर  एक  श्रनुमान  लगाया  कि  शहरों  की

 20  से  25  प्रतिशत  जनसंख्या  गन्दी  बस्तियों  में  रहती  होगी  ।

 नगर  तथा  ग्राम  श्रायोजना  संगठन  द्वारा  दिल्ली  में  श्रनधिवासी  बस्तियों  का  सर्वेक्षण

 करने  पर  पता  चला  कि  1973  में  लगभग  1,31,755  बस्तियां  थी  ।  इस  सर्वेक्षण

 से  यह  भी  पता  चला  कि  वर्ष  1971-73  के  मध्य  इन  बतिस्यों  में  लगभग  23  प्रतिशत

 तक  बुद्धि  हुई  ।

 तथा  गत्दी  बर्तियों  के  संबंध  में  दो  योजनाएं  है  जिनका  कार्यान्वयन  हो  रहा  है  |

 प्रथम  योजना  गंदी  बस्ती  उन्मूलन/सुधार  योजना  है  जो  1956  में  त्रारम्भ  की  गई  ।  इस  योजना  के

 उन्हें  खाली  विकसित  प्लाट  श्रथवा  टेनामेंट  दिया  जाता  है  ।  इस  योजना  में  गन्दी  बस्तियों  में  सुधार  करने

 का  भी  प्रावधान  है  ।  ताकि  वे  रहने  योग्य  बन  जाए  ।  दुसरी  योजना  गंदी  बस्तियों  की  पर्यावरणीय

 सुधार  की  योजना  है  जो  1972.0  प्रारम्भ  की  गई  थी  ।  इस  योजना  के  orate  ऐसी  गन्दी  बस्तियों

 में  पानी  सप्लाई  जिसमें  पानी  के  नालियां  बनाना  तथा  गलियों  को  चौड़ा  करना  व  उनमें  खडंजें

 बिछाना  जेसी  मूलभूत  सुविधाएं  प्रदान  करना  जिनका  उन्मूलन  कम  से  कम  ग्रगले  10  वर्ष  तक  नहीं

 किया  जाना  है  ।  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  ऐसे  सभी  शहरो  गेंदी  बस्ती  क्षेत्रों  को  इस  योजना

 के  ्रन्तगंत  लाना  जिनकी  तीन  लाख  या  इससे  अधिक  है  तथा  ऐसे  राज्यों  में  कम  से  कम  एक

 शहर  में  यह  योजना  लॉगू  करनी  है  जिनके  किसी  भी  शहर  की  alatat  3  लाख  इससे  श्रधिक  नहीं

 है  ।  ये  योजनाएं  राज्य  क्षेत्र  में  हैं  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।

 दिल्ली
 में

 गंदी  बस्तियों
 के  पर्यावरंणीय  सुधार  की  योजना  के  अ्रतिरिक्त  शुर्गी  झोंपड़ी

 योजना  के  अन्तगंत  सा्वजनिकभूमि  के  श्रनंधिवासियों  को  नव  विकिसित  पुनर्वास  कालोनियों  में  पुनः

 बसाया  जाता  है  |  गत  लगभग  1,  07,  000  अ्रनघधिवासी  परिवारों  को  नई  विकसित  पुनर्वास  कालोनियों

 में  बसाया  गया  |

 मध्यम  श्राय  वर्ग  योजना  के  श्रस्तर्गत  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  में  दर्ज

 व्यक्तियों  के  लिए  मकान

 2053.  चोबरी  राम  प्रकाश  :  निर्माण  श्र  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 a

 क्या  मध्यम  ग्राय  वर्ग  योजना  के  भ्रन्तर्गत  गत  तीन  चार  वर्षों  से  दिल्ली  विकास

 करण  में  व्यक्तियों  को  श्रभी  तक  मकान  झ्रावंटित  नहीं  किए  गए  हूँ  ;  ak
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 यदि  तो  ऐसे  व्यक्ति  कितने  हैं  ale  नये  ् द्ज  व्यक्तियों  को  मकान  श्रावंटित

 करने  से  पहले  इन  व्यक्तियों  को  मकान  देने  हेतु  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  का  क्या  कायंवाही  करने

 विचार है  ?

 निर्माण  श्र  श्रावास  तथा  संसदीय  e  मंत्री
 के०  रघुरामेया  :  दिल्ली  विकास

 में  मध्यम  अय  वर्ग  योजना  के  श्रधीन  ग्रावास  के  लिए  1972-73  तक  पंजीकृत  13,810

 लोगों में  से  9,634  लोगों  को  we  तक  मकान  श्रावंटित  किए  गए  हैं  ।  476  लोगों ने  श्रपना  पंजीकरण

 वापस  लें  लिया  है  ।

 दिल्ली  विकास  प्रांधिकरण  में  मध्यम  are  वर्ग  के  ग्रधीन  पंजीकृत  लगभग  3700  लोग

 क्लैट  के  श्वंटन  की  प्रती क्षा
 कर

 रहे  हैं
 क्योंकि  ये  लोग  केवल  श्रपनी  मर्जी  की  बस्तियों  श्रावंटन  चाहते

 1976  के  नये  पंजीकरण  के  wera हैं  इन  ग्रांकड़ों  में  इन  लोगों  की  मांग  शामिल  है  जिन्होंने

 पंजीकरण  करवाया  है  तथा  जिनके  मामले  पर  तभी  विचार  किया  जाएगा  जब  पहले  पंजी  कृत  व्यक्तियों

 की  मांग  को  पुरा  किया  जायगा  ।

 हरियाणा  की  मंडियों  सै  गेहूं  की  वसूली  के  लिए  भारतीय  खाद्य  निगमं  को  माँग

 2054.  चौघरी  राम  SATA  :  कया  कृषि  शर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हरियाणा  सरकार  ने  चालू  मौसम  के  दौरान  मंडीं  में  आने  वाले  गेहूं  का  कम  से  कम

 15  प्रतिशत  वसुल  करने  की  ग्रनुमति  के  लिये  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  फ़िर  से  की  गई  मांग  को

 श्स्वीकार  कर  दिया है  ;  श्रौर

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब पी०
 :  पौर  :

 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  मंडी  में  aa  गेहूं  की  वसुली  में  से  कुछ  भ्रंश  देने  के  बारे  में  गेहूं  वसूली  मौसम

 के  शुरु  में  हरियाणा  सरका र  से  श्रनुरोध  किया  था  ।  हरियाणा  सरकार  भारतीय  खाद्य  निगम

 को  कोई  शेयर  देने  के  लिए  राजी  नहीं  हुई  क्यों कि  उनकी  धारणा  यह  थी  कि  राज्य  की  वसुली  करने  वाली

 ऐजेंसियों  के  पास  गेहूं  की  वसूली  का  कार्य  संभालने  के  लिए  पर्याप्त  स्टाफ़  तथा  भ्रन्य  प्रबंध  इसलिए

 इस  जबकि  गेहूं  की  श्रधिकांश  वसुली  हो  चुकी  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  फ़िर  कोई  नई

 मांग  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 लाभ  की  कुछ  राशि  का  चीनी  उद्योग  के  श्राघनिकोकरण  शर

 विस्तार  के  लिएं  saat

 2055.  श्री  डी०  के०  पंडा :  कया  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चीनी  निर्माता  उद्योग  के  AVL RTA ROT  atc  विस्तार  पर  बहुत  ही  कम  धनराशि

 खर्च  करते  हैं  ;  प्रौर

 यदि  तो  क्या  लाभ  की  कुछ  प्रतिशत  राशि  उद्योग  के  झ्राधुनिकीकरण  ate  विस्तार

 के  लिये  लगाई  इस  प्रयोज  नाथ  कानून  बनाने  संबंधी कोई  प्रस्ताव  सरका र  के  विचाराधीन

 कृषि  ale  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  at):  :  चीनी  उद्योग  जांच

 आयोग  के  श्रतुसार  देश  की  सभी  चीनो  हारा  1960-61  से  1969-70  की  श्रवधि  के
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 दौरान  पुनर्वास  श्रौर  पर  कुल  लगभग  76  करोड़  रुपये  भ्रर्थात

 6  करोड़  रुपये  वार्षिक खर्च  किए  गए  थे  ।

 :  जी  नहीं  ।

 उड़ीसा  में  भूमिगत  जल  के  लिए  विश्व  बेक  से  ऋण

 2056.  श्री  राम  भगत  क्या  कृषि  wie  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  उड़ीसा  के  भूमिगत  जल  संसाधनों  के  उपयोग  के  लिये  विश्व  बेक  से  पर्याप्त  ऋण

 हेतु  श्रनुरोध  किया  गया  है  ;  ौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  बैंक की  क्या  प्रतिक्रिया  रही  है  ?

 कृषि  sit  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़  जी

 विश्व  बक  उड़ीसा  कृषि  तीब्रीकरण  जिसका  भूमिगत  जल  विकास  भी

 एक  प्रग  का  मूल्यांकन कर  रहा  है
 ।

 प्रारंभिक  सं  केतों  से  पता  चलता  है  कि
 विश्व  बैंक  मुख्य  मुद्दों पर

 भूमिगत  जल  सर्वेक्षण  ale  शिक्षा  प्रदान  करने  तथा  प्रदर्शन  अनुसंधान  के  लिए  सहायता  देने  के  संबंध

 में  विचार  करेगा  ।  भूमिगत  जल  fata  परियोजनाओं  को  कृषि  पुरनक्ति  विकास  परा  वित्तीय

 सहायता  दी  जाएगी  जो  गर्दा  की  गई  धनराशि  का  55  प्रतिशत  ऋण  की  सामान्य  पद्धति  के  भ्रन्तगंत

 विश्व  बैंक  के  ्रन्तर्राष्ट्रीय  fare  संघ  द्वारा  निगम  को  घापिस  कर  दी  जाएंगी  ।

 ant
 ae

 मूर्गी  प्रजनन  कार्य  का  समन्वय

 2057.  श्री  सुबोध  थ. इ्सदा  क्या  कृषि  शर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  पशुत्रों  श्र  मुर्गी  प्रजनन  कार्य  में  समन्वय  के  लिए  कृषि  विभाग  at  कृषि

 म्रनुसंधान  शौर  शिक्षा  विभाग  के  बीच  कया  व्यवस्था  है  ;

 क्या  कृषि  विभाग  द्वारा  श्रपनाये  ग्ये  पशु  प्रजनन  कार्यक्रम  के  बारे  में  प्रेस  में  छपने  वाली

 कहानियों  के  लिए  भारतीय  कृषि  श्रनुसंधान  परिषद्  के  मुख्यालय  के  पशु-वज्ञानिकों  द्वारा  जानकारी

 दी  जा  रही है  ;  श्रौर

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्  के  प्रशासन  द्वारा  इस  बारे  में  श्रब  तक  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है
 ?

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दाहनवाज  ai):  भारतीय  कृषि

 श्रनुसंघान  कृषि  तथा  सिचाई  मंत्रालय  के  कृषि  अनुसंधान  तथा  शिक्षा  विभाग  एवं  विभाग  द्वारा

 संचालित  पशुधन  तथा  कुक्कुट  प्रजनन  संबंधी  अनुसंधान  तथा  विकास  के  कार्यक्रमों  को  निम्नलिखित

 दो  वाक्याठों  में  समन्वय  किया  गया  है

 (1)  श्रनुसंघान  तथा  विकास  समन्वय  तथा

 (2)  केन्द्रीय  कुक्कुट  विकास  सलाहकार  परिषद्
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 इसके  श्रतिरिकत  भारतीय  कृषि  श्रनुसंधान  परिषद  के  विशेषज्ञ  उन  सभी  सलाहकार

 समितियों  तथा  श्रत्य  वाक्पीठों  के  सदस्य  हैं  जहां  विकास  कार्यक्रम  तथा  विकास

 की  प्रगति  पर  faare-fanst  किया  जाता  तथा  कृषि  मंत्रालय  के  वेज्ञानिक  पैनलों

 गोष्ठियों  की  सदस्यता  के  नाते  तथा  कायंगोष्ठियों  एवं  oer  सामुहिक  विचार-विभर्श  के

 लिए  श्रामंत्रित  के  रूप  में  पुरी  तरह  से  भाग  लेते  हैं  ।

 जी  श्रीमान  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 सरकारी  मुद्रणालयों  की  उत्पादिता  में  सुधार

 2058.  श्री  सुबोध  हुंसदा : कया निर्माण क्या  निर्माण  श्र  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  विभिन्न  मुद्रणालयों  के  कार्यकरण  श्रौर  उत्पादिता  में  काफी  सुधार

 gare  ;  भर

 गैर-सरकारी  मुद्रणालयों  से  डी०  wo  वी०  पी०  श्नौर  प्रकाशन  विभाग  के  प्रकाशनों

 सहित  सरकार  की  पत्रिकाओं  श्रौर  दस्तावेजों  का  मुद्रण  कम  करने  हेतु  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 निर्माण  श्रौर  श्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  Fo  एल०  :  att

 भारत  सरकार  मुद्रणालयों  की  उत्पादिता  में  कुछ  सुधार  द्र  है  ।  ः  1974-75  की  36,210  की

 श्ौसत  के  मुकाबले  में  वर्ष  1975-76  के  दौरान  प्रति  घंटा  छापों  की  संख्या  की  tae  36,770  रही

 विज्ञापन  AIT  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  तथा  प्रकाशन  प्रभाग  की  सहमति  उनकी

 यथासंभव  afer  से  श्रावधिक  प्रकाशनों  श्रादि  को  भारत  सरकार  मुद्रणालयों  के

 TTT  तकनीकी  संसाधनों  के  भीतर  छपवाने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 सखा  श्रौर  बाढ़ों  के  कारण  फसलों  को  हानि

 2059.  श्री  बसन्त  साठे  :  कया  कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बाढ़ों  और  सूखे  के  कारण  फसलों  को  होने  वाली  हानि  पिछले  दस  वर्षों  से

 रूप
 से

 निरन्तर  बढ़ती  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  इन  प्रकोपों  के  परिणामस्वरूप  वर्ष-वा  र  फसलों  की  कितनी  हानि

 होती  है  ;  त्ौर

 छठी
 पंचवर्षीय

 योजना  में  उपयुक्त  कार्यवाही  कार्यक्रम  के  लिये  इस  समस्या की  गम्भी  रता
 at

 स्वरूप
 का

 गहराई  से  भ्रध्ययन  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु  दास  :  तथा  जानकारी

 एकत्र  की  जा
 रही  है  प्रौर  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 देश
 के

 बारंबार
 सूखे  से  प्रभावित होने  वाले  क्षेत्रों  में  सुखे के  प्रभाव  को  कम  करने की

 fe
 से  सरकार  ने  1970-71  में  सुखाग्रस्त  कार्यक्रम  शुरू  किया  है  t  सरकार  ने  13  राज्यों
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 के  74  जिलों को  या  ग्रंशतः  बारम्बार  सूखाग्रस्त जिलों  के  रूप  में  श्रभिज्ञात  किया  शुरू में

 इस  कार्यक्रम  के  भ्रन्तर्गत  ग्रामीण  निर्माण  कार्यों  के  क्रियान्वयन  श्रौर  रोजगार  के  अवसर  तैयार  करने  पर

 ध्यान  दिया  जाता  था  ।  वाद  में  क्षेत्र  निकास  कार्यक्रम  के  श्राधार  पर  इस  कार्यक्रम  का  पुननवीक रण

 कर  दिया  श्रवस्थापना  संबंधी  पैकेज  भ्ौर  क्षेत्र  विकास  क्रिया-कलापों  के  माध्यम

 से  इन  क्षेत्रों  की  ्रथ॑-व्यवस्था  मे  सुधार  करने  की  नीति  ताकि  एसे  क्षेत्र  की  जल  श्रौर  मानवीय

 संसाधनों  का  अनुकूलतम  उपयोग  किया  जा  सके  ।  नहें  कार्यक्रम  पांचवीं  योजना  के  दौरान  भी  जारी

 स्थिति  at  यथा  समय  पूनरीक्षण  किया  जायेगा  |

 इसी  प्रकार  बाढ़  से  ग्रस्त  होने  वाले  क्षेत्रों  में  उचित  बाढ़  संरक्षण  संबंधी  उपाय  करने  के  fou

 1954  में  एक  राष्ट्रीय  बाढ़  faa  कार्यक्रम  शुरू  किया  ग्या  था  तब  से  बाढ़ग्रस्त  क्षेत्र  का  लग्मभभग

 एक  तिहाई  भाग  का  उचिंत  संरक्षण  किया  गया  है  ।  बाढ़  नियंत्रण  उपायों  के  कार्यक्रमों  अ्ौर  भदा ्

 वनरोपण  आदि  पहलुम  का  गहराई  से  श्रध्ययन  करने  के  लिए  सरकार  ने  हाल  ही  में  राष्ट्रीय  बा

 श्रायोग  स्थापना  करने  का  नि्णय  किया  ताकि  बाढ़  नियंत्रण  संबंधी  सभस्या  के  हल  के  लिए

 समेकित  ate  वैज्ञानिक  कार्यक्रम  का  विकास  किया  जा  सके  श्रौर  प्राथमिकतात्ों  का  निधा  रण

 करते हुए  जो  निकट  भविष्य  में  क्रिया  न्वित  की  जानी  एक  राष्ट्रीय  योजना  तैयार  की  जा  सके  |  आयोग

 यथाशीघ्र  परन्तु  किसी  भी  हालत  में  दो  ag  के  भीतर  अ्रपनी  सिफारिशें  प्रस्तुत  कर  देगा  ।

 Committee  on  Propagation  of  Hindi

 2060,  Shri  Yamuna  Prasad  Mandal  :  1]  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  name  of  the  committee  Institute  in  the  Ministry  ‘for  promotion  and  propagation
 of  offi

 language,  Hindi,  indicating  the  names  of  their  menibers;

 (b)  the  number  of  meetings  of  official  language  Implementation  Committees  of  the  Ministry
 and  diferent  Departments  of  the  M
 ment  their  decision  ;  inistry  held  this  year  and  the  measures  adopted  to  imple-

 (c)  whether  periodical  meetings  of  these  Committee  are  not  held  regularly  and  their  deci-
 sions  have  not  been  implemented  fully;  and

 if  so,  the  steps  taken  to  bring  about  necessary  improvement  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  &  Irrigation  (Shri  Annasaheb-
 |  Shinde)  :  (a)  The  names  ofthe  members  Mantralaya  Hindi  Salahkar  Samitiਂ
 are  given  at  Annexure,  [Plased  in  Library  See  No.  L.T.  11311  76]

 (b)  to  (d)  The  Official  Language  Implemention  Committees  have  been  set  प  .in.variouss  De-
 partments  of  the  Ministry  under  the  chairmanship  of  concerned  Joint  Secretaries  of  which  one
 meeting  each  in  the  Department  of  Food,  Irrigation  and  Agricultural  Research  and  Education

 tember  9,  1976.  Acommittee  is  ex
 has  been  held  this  year  and  the  meetingin  the  Department  of  Agriculture  has  been  fixed  for  Sep-

 pected  to  be  constituted  very  shortly  in  Rural  Development
 Deparrment  after  the  appoinrme  nt  of  Hindi.  Officer.  Action  158.0  bein  g  taken  by  the  respective
 Deparrment  on  the  decisions  taken  by  these  Committees.

 An  appeal  by  the  Miniter  of  A  griculture  and  Irrigation  has  also  been  made  for  the
 Progressive  use  of  Hindi  Mee -  tings  of  Agriculture  for  the  proper  ann  speedy  implemention. of  the  Cifficial  Laguages  Rules,  1976.
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 2061.  श्री  भोगेन्द्र  झा  व्या  फ्षि  शर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  fH:

 क्या  झागामी  मौंसम  में  गन्ने  के  मल्यों  में  वद्धि  करने  का  विचार  हैं  ;

 ध  तो  मूल्य  में  कितनी  वृद्धि  करने  का  विचार  है
 ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दाहनवाज  :  श्रौर  1976-

 77  मौसम  के  लिए  we  का  न्यनतम  मलय  निर्धारित  करने  का  प्रश्न  इस  समय  विचाराधीन  है  |

 चोनी  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण

 2062.  श्री  भोगेन्द्र  झा :  कया  कृषि  ale  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया

 सरकारी  चीनी  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  विचार  है
 ?

 फूषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़  :  सरकार  ने  चीनी  उद्योग

 के  राष्ट्रीयकरण  करने  के  प्रश्न  पर  al  कोई  निर्णय  नहीं  किया  है  ।

 विशेष  कार्यक  का  मल्याँकन  ale  उसका  पर्यवेक्षण

 2063.  श्री  वसन्त  क्या  gfe  श्र  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ल
 कया  सरकार  न  20  कार्यक्रम  के  wears  कृषि  अर ਂ  सिच्यई  मंत्रालय  के  wea

 her  द्वारा  प्रयोजित  विशेष  कार्यक्रमों  संबंधी
 पथवेक्षण  श्रौर  मूल्यांकन  संगठन  को  नया  रूप  देने  त्रौर

 सुदृढ़  बनाने  के  लिये  कोई  विशेष  कार्यवाही  की  ate

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभुदास  :
 तथा

 उठाये  गये  /  या  उठाये  जा  रहे  विशेष  कदमों  में  चालू  प्रमुख  सिचाई  योजनाओं  की  प्रगति  देखने के  लिये

 केन्द्रीय  जल  अयोग  में  केन्द्रीय  पर्थवेक्षण  संगठन  की  स्थापना  भूमिगत  जल  विकास  की  प्रगति

 समय-समय  पर  पुनरीक्षण  करना  तथा  उसके  विकास  में  रुकावट  डालने  बाली  बातों  का  पता  लगान

 के  लिय ेकेन्द्रीय  दलो  का  गठन  करना  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  किए  गए  कार्य

 का  ala  पयवंक्षण  एवं  मूल्यांकन  सुनिश्चित  करंने  के  लिये  कृषि  six  सिचाई  मंत्रालय  में  भूमि  सुधार

 प्रभाग  को  मजबूत  बनाना  शामिल  है  ।  इसी  प्रकार  ग्रामीण  ऋणों  की  समाप्ति  संबंधी  काय  के  पर्यवेक्षण

 तथा  छोट  एवं  सीमांत  कवक  तथा  कृषि  श्रमिक  विकास  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  श्रादि

 कमजोर  वर्गों  के  कार्यक्रमों  को  भी  मजबूत  बनाया  गया  है  ।  इस  मंत्रालय |  के  संबंध  में  2  कायक्रम

 के  पर्यवेक्षण  एवं  के  लिये  एक  समन्वय  ससिति  का  गठन  भी  किया  गया  है  |
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 साप्ताहिक  में  प्रकाशित  एक  समाघार  के  सम्बध  में  विशेषाधिकार  का  प्रदत

 ‘QUESTION  OF  PRIVILEGE  RE,  NEWS  ITEM  PUBLISHED  IN  WEEKLY

 Wey  महोदय  :  23  1973  को  श्री  नवल  किशोर  fag  ने  ott  विशेषाधिकार  के

 प्रश्न  को  उठाना  चाहा  था  जो  दिनांक  21  1976  की  करंट  ares  में  प्रकाशित  एक

 समाचार के  सम्बन्ध  मे ंथा  |  इस  अंक  में  सदस्य  पर  कतिपय  प्रारोप  लगाये  थे  |

 वीकली के  मुद्रक  शर  प्रकाशक  ने  दिनांक  25  ATT  1976  के  श्रपने  पत्र में

 उन  को  स्पष्ठ  किया  है  जिनके  श्रन्तगंत  सदस्यਂ  का  फोटो  गलती  से  छप  गया  था  य्रौर

 उन्होंने  इस  पर  श्रपना  खेद  व्यक्त  किया  है  ।

 श्री  नबल  किशोर  fee  सप्पादक ने  मुझे  भी  पत्र  लिखा  है  जिसमें  वहीं

 बातें  लिखी गयी  हैं  जो  श्रध्यक्ष  महोदय को  प्राप्त  पत्र  में  लिखी गयी  हैं  ।

 मैं  चाहता हुं  कि  सम्पादक  श्रपनी  वीकली  में  इस  पत्र  को  उस  जो  श्रबंन  बैंक  का  श्रध्यक्ष

 के  चित्र के  साथ  प्रकाशित  करे .  ,

 इस  मामले  में  श्राप  जो  भी  निर्णय  मैं  उसे  मानने  के  लिये  तयार हूं
 ।

 अध्यक्ष  महोयद :  यदि  सभा  सहमत हो  तो  मैं  समझता हुं  कि  वीकली  के

 श्रौर  प्रकाशक  से  कहा  जाये  कि  वह  वीकलीਂ  के  श्रगले  प्रंक
 के  मुख्य  पृष्ठ  पर  श्रपना  खेद  श्रौर

 afs  स्पष्ट  रूप  से  छापे  |  तत्पश्चात  मामले  को  समाप्त  समझा  जाये  |

 सभा  पट्ल  पर  रखें  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  TABLE

 श्रतारांकित  प्रइन  संख्या  7823  दिनाँक  28-38-75  के  उत्तर  को  शुद्ध  करने

 बाला  मदर  नगर  निगम  श्रंतिम  सेवा  1975

 शभ्रादि

 निर्माण  श्रौर  mara  मंत्री  एव०  Fo  एल०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 भ्प्प्र  रखता  हं

 (1)  भारत  सरकार  कोयम्बटूर  के  कमंचा रियों  को  मकान  भत्ता

 तथा  नगर  प्रतिकर  भत्ता  दिये  जाने  के  बारे  में  श्रीमती  पावती  कृष्णन के

 रांकित  प्रश्न  संख्या  7823  के  28  1975  को  दिये  गये  उत्तर  को

 शुद्ध  करने  तथा

 उत्तर  को  शुद्ध  करने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण

 तथा  मंग्रेजी

 प्रिंयालय  में  रखा  care  देखिये  संख्या  एल०  Zo  11271/76]
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 30  अगस्त  1976  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र
 —

 (2)  तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  31

 1976  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित

 age  नगर  निगम  1971  की  धारा  432  के  अ्रन्तगंत  मदुर  नगर

 निगम  afar  ge  सेवा  1975  की  एक  जो  दिनांक  10

 1975  के  तमिलनाडु  सरकार  राजपत्र  में  प्रघिसूचना  संख्या  जी०  श्रो ०  एम०

 1916  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 उपर्युक्त  श्रघिसूचना  का  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  श्रंग्रेजी  ।

 में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  eto  11272/76]

 (3)  तमिलनाडू  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  31

 1976  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित

 तमिलनाडु  जिला  नगरपालिका  1920  की  धारा  304  के  अ्रन्तगंत

 अधिसूचना  संख्या  जी०  श्रो०  एम०  1197  की  एक  जो  दिनांक  24

 1975  के  तमिलनाडू  सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा

 जिसके  द्वारा  तमिलनाडू  नगरपालिका  से  1970  में
 कतिपय  संशोधन

 किया  गया  है  |

 उपयुक्त  अ्रघिसूचना  का  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथी  श्रग्रंजी ह  |

 में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टो०
 11273/76]

 (4)  गुजरात  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  12.0  1976

 को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  गूजरात
 नगरपालिका  1976  की  धारा  277  की  उपधारा  (4)  के  sears

 गुजरात  राज्य  नगरपालिका  (mere  त्नौर  उपाध्यक्ष  )
 निर्वाचन

 1976  की  एक  जो  दितांक  26  1976 के  गुजरात  सरकार

 राजपत्र  में  प्रघिसूचना  संख्या  Fo  पी०  Fo  एन०  3871-

 4331  एच०  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (x)  उपर्युक्त  श्रधिसूंचना  का  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर  ने  रखें  जाने  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  भ्रंग्रेजी  संस्करण )
 ।

 में  रखा  देखिये  संख्या  एल०ठोी०  11274/76]

 चीनी  1975-76  के  उत्पादन के  लिये  मत्य  तीसरा  संशोधन

 1976,
 तमिलनाडु  कृषि  उपज  बाजार  श्रघिनियंम  तथा  तमिलनाडु

 ऋण  राहत  1976  के  santa  श्रधिसूचनाएं

 कृषि  श्रौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  मैं  निम्नलिखित  पत्र
 न्सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  श्ावश्यक  वस्तु  1955  की  धारी  3  की  उपधारा  (6)  के  ata
 1975-76  के  उत्पादन  के  लिए  os  निर्धारण )  तीसरा
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 1976  तथा  भ्र ग्रेजी  संस्करण )  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  21

 1976  के  भारत के  राजपत्र  में  श्रघिचसूना  संख्या  सा०  सा ०  नि०  7635)  में

 प्रकाशित  gar  था  ।

 [dare  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टी०
 11274,  76]

 (2)  तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  31

 1976  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खंड  के  पठित

 तमिलनाडु  क्ष  उपज  बाजार  1959  की  घारा  29  की  उपधारा

 (4)  के  sear  निम्नलिखित  श्रधिसू  चनाश्ों  तथा  श्रंग्रेजी  संस्करण

 की  एक-एक  प्रति

 जी०  ्रो०  एम०  956  जो  दिनांक  16  1975
 के  तमिलनाडु  सरकार

 राजपफत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  |

 जी०  श्रो०  एम०  1003  जो  दिनांक  20  1975.0  के

 सरकार  में  प्रकाशित  हुई  थी  |

 जी०  त्रो०  एम०  1005  जो  दिनांक  30  1975  के

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  |

 सरकारी  ज्ञापन  संख्या  68957  To  एम०  जो  दिनांक  17

 1975  के  तमिलनाडु  सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 जी०  झो०  एम०  1360  जो  दिनांक  24  1975  के  तमिलनाडु

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  श्रो०  एम०  1396  जो  दिनांक  (waqay,  1975  के

 सरवार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  झो०  एम०  1473  जो
 22  1975  के  तमिलनाडु

 सरकार  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 (HTS)  जी०  त्री ०  एम०  1474  जो  दिनांक  22
 1975  के  तमिलनाडू

 सरकार  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  भ्रो०  एम०  1489  जो  दिनांक  22  1975  के  तमिलनाडू
 सरकार  राजपत्न  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 )
 जी०  झ्रो०  एम  1779  जो  दिनांक  3  feurgz,  1975  के

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  झरो ०  एम०  1783  जो  10  1975  के

 तमिलनाडू  सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  Bo  एम०  1830  जो  दिनांक  10  1975  के

 तमिलनाडु  सरकार  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।
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 (Fz)  जी०  Ato  एम०  1937  जो  दिनांक  31  1975 के  तमिलनाडू

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  |

 जी०  श्रो०  एम०  1950  जो  दिनांक  31  1975  के  तमिलनाडु

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  झ्रो०  एम०८  67  जो  दिनांक  11  1976 के  तमिलनाडु

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुईं  थी  ।

 ज्ञपन  संख्या  एम०  भ्राई०/ 7 5-1  जो  दिनांक  18

 1976  के  तमिलनाडु  सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुमा  था  |

 ज्ञापन  संख्या  जो  दिनांक  18  FAL,

 1976  के  सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था  |

 (#3T% )  जी०  ्रो ०  एम०  139  जो  दिनांक  18  197  क क  लने. ड पस

 सवार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  ्रो ०  एम०  346  जो  दिनांक  24  1976  के  तमिलनाडु

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  |

 जी०  शो ०  एम०  347  जो  दिनांक  24  1976  के  तमिलनाडु

 सरकार  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  श्रो०  एस०  392  जो  दिनांक  31  1976  के  तमिलनाडू

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  श्रो०  एम०  394  जो  दिनांक  24  1976  के  तमिलनाडु

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  श्रो०  एम०  394  जो  दिनांक  31  1976  के  तमिलनाडू

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  ato  एम०  395  जो  दिनांक  31  1976  के  तमिलनाडू

 सरकार  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  श्रो०  एम०  396  जो  दिनांक  31  1976  के  तमिचनाडू
 सरकार  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  श्रो०  एम०  397  जो  दिनांक  24  1976  के  तमिलनाडु
 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  to  एम०  554  जो  दिनांक  31  1976  के  तमिलनाडू
 सरकार  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 )
 जी०  श्ो०  जो  दिनांक  21  1976  के  तमिलनाडू

 सरकार  राजपत्न  में  प्रको  fore had  ह  हुई  थी  ।
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 जी०  ato  एम०  556  जो  दिनांक  21  1976  के  तमिलनाडु

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  ato  एम०  576  जो  दिनांक  21  1976  के  तमिलनाडु

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  श्रो०  एम०  604  जो  दिनांक  21  1976  के  तमिलनाडू

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 to  ato  एमं०  605  जो  दिनांक  28  1976  के  तमिलनाडु

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  श्रो०  एम०  787  जो  दिनांक  12  1976  के  तमिलनाडु

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी

 जी०  श्रो०  एम०  788  जो  दिनांक॑  12  1976  के  तमिलनाडु

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  श्रो०  एम०  789  जो  दिनांक  12  1976  के  तमिलनाडू

 सरकार  राजपंत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  श्रो०  एम०  943  जो  दिनांक  2  1976  केਂ
 तमिलनाडु

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  |

 जी०  ato  एम०  944  जो  दिनांक  2  1976  के  तमिलनाडू

 सरकार  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 (seca )  )
 जी०  ्रो०  एम०  1231  जो  दिनांक  14

 1976
 के

 तमिलनाडु  सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  ato  एम०  1232  जो  दिनांक  14  1976  के

 तमिलनाडू  सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  ato  एम०  1255  जो  दिनांक  14  1976  के

 तमिलनाडु  सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  श्रो०  एम०  1254  जो  दिनांक  21  1976  के

 तमिलनाडू  सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  श्रो०  एम०  1255  जो  दिनांक  14  1976  के

 तमिलनाडु  सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 )  जी०  site  एम०  1259  जो  दिनाक  14  1976  के

 तमिलनाडु  सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 (3)  उपर्युक्त  प्रधिसुचननाश्ों  के  हिन्दी  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण

 बतानेਂ  वाला  एक  विवरण  तथा  पंग्रेजी

 [ararea  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  दी ०  11276/76]
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 (4)  (2)  तमिलनाडु  राज्य  विधानमंडल  का  1976

 की  धारा  3  की  उपधारा  (3)  के  भ्रन्तगंत  तमिलनाडु  ऋण  राहत

 1976  (1976  का  राष्ट्रपति  का  श्रधिनियम  संख्या  1)  (feat  तथा  watt

 की  एक  प्रति जो  दिनांक  29  जुलाई  1976  के  भारत  के

 में  प्रकाशित  हुमा  था  ।

 मे  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  do  11277/76]

 नागालेंड  सरकार  को  श्रधघिसूचनाशओं  को  तिथियाँ  ठीक  करने  बाला  एक

 विवरण  श्र  सरकारी  क्षेत्र  के  बाईस  बैंको  के  कार्यकरण  सम्बन्धी

 समेकित  प्रतिवेदन

 राजस्व  शर  बेकिंग  विभाग  में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार
 :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  नायालैंड  fara  कर  1967  के  wets  12  1976  को

 सभा  पटल  पर  रखी  गई  नागालैंड  सरकार  को  दी  अधिसुचनाओं  की  तिथियों

 ठीक  करने  वाला  एक  विवरण  (ferdt  तथा  भ्रंग्रेजी  संस्करण )
 में  रखा  गण  देखिये  संख्या  एल०टी०  11278/78]

 (2)  सरकारी  क्षेत्र  के  बाईस  बैको  के  31  1975  को  सामाप्त  हुए  वर्ष  के

 कार्यकरण  सम्बन्धी  समेकिन  प्रतिवेदन  तथा  sas
 की  एक

 प्रति  ।  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  टी०  11279/76]

 गुजरात  कृषि  भूमि  श्रघिकतम  सीमा
 1976,

 अ्रधिसुचनायें  श्रादि  श्रादि

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  :  मैं  निम्नलिखित

 पत्न  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  (uz)  गुजरात  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  1  1976

 कौ  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ-गठित  गुजरात

 कृषि  भूमि  afanar  सीमा  1960  की  धारा  53  की  उप-धारा  (4)
 के  झन्तगंत  गुजरात  कृषि  भूमि  श्रधिकतम  सीमा  )  1976  की

 एक  जो  दिनांक  31  1976  के  गुजरात  सरकार  राजपत्र
 में  अधघिसुचना

 संख्या  जी०  जे  झाई ०  सी०

 में  प्रकाशित्त  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  टिप्पण  |

 उपर्युक्त  अधिसूचना  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब
 के  कारण  बताने

 वाला
 एक  विवरण  ।

 उपयुक्त  भ्रधिसुचना  का  संस्करण  सभा  पर  न  रखे  जाने  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  अंग्रेजी  संस्करण )

 [warers  में  रखा  देखिये  संख्या  11280/76]
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 (2)  (#)  तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  31

 1976  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित

 तमिलनाडु  कुदीयिरुप  के  कब्जेदार  से  1961

 की  धारा  14  की  उपधारा  (4)  के  अन्तगंतਂ  श्रधिसूचना  संख्या  जी०  दरो ०

 एम०  1293  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  14  1976  के  तमिलनाडू  सरकार

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  तमिलनाडु  कुदीयिरुपू  के  कब्जेदार

 यिरुप  के  तैयार  करना )  1973  में  कतिपय  संशोधन  किया

 गया  है  श्रौर  एक  व्याख्यात्मक टिप्पण  |  [asttete  में  रखा  देखिये

 संख्या  एल०  डी०  11281/76]

 तमिलनाड़ु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  31  1976 (3)

 को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  तमिलनाडु

 भूमि  gare  की  श्रतिरिक्त  सीमा  1961  की

 धारा  112  की  उपधारा  (2)  के  wats  ग्रक्िसूचना  संख्या  जी०श्रो०एम०

 1448  जो  दिनांक  28  1976  के  तमिलनाडु  सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशिन

 हुई  जिसके  द्वारा  तमिलनाडु  भूमि  सुधार  श्रधिकतम

 सीमा  1962  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  श्नौर  एक

 व्याख्त्यामक  टिप्पण  [wa  यालय  में  रखागया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ०11282/76]

 (4)  तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  31  1976

 को  जारी  की  गई  उद्वोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  गुडालूर

 जनगस  सम्पदा  श्रौर  रायतवारी  में  बदलना  1969  की

 धारा  60  की  उपधारा  (5)  के
 atta

 निम्निलिखित  श्रधिसुचनाश्रों  की  एक

 एक  प्रति

 जी०  श्रो०  एम०  1115  जो  दिनांक  1  1975  के  तमिलनाडु  सरकार

 राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  |

 जी०  श्रो०  एम०  1258  जो  दिनांक  12  1975  के  तमिलनाडु

 सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 उपयुक्त  भ्रधिसुचनाश्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने

 वाले  दो  विवरण  |

 [ware  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०ढी०  11283/76]

 (5)  (qx)  तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  हारा  दिनांक  31

 1976  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित

 तमिलनाडु  इनाम  सम्पदा  शौर  रायतवारी

 1963  के  झन्तगंत  जारी  किया  गया  ज्ञापन  संख्या  6772/8-2/76-2  की  एक

 जो  दिनांक  5  1976 के  तमिलनाडु  सरकार  रा जपत्न  में  प्रकाशित
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 1898  ) a

 सभा  पटल  पर
 रखे

 7x  पत्र

 हुमा  था  तथा  जिसके  द्वारा  196  5  की  अधिसुचना  संख्या  11-1  संख्या  1061

 दिनांक  12  1965  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ।

 उपर्युक्त  प्रधिसूचना  सभा
 पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने

 वाला  एक  विवरण  |

 [ware  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०टी०  11284/76]

 तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  21

 1976  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित

 तमिलनाडू  क़षि  भूमि  काश्तकारी  अधिकार  अभिलेख  1969  के

 श्रन्तगंत  जारी  की  गई  संख्या  जी०  श्रो०  एम०  634  की  एक

 जो  दिनांक  14  1976  के  तमिलनाडु  सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई

 थी  तथा  जिसके  द्वारा  1971  की  शभ्रधिसुचना  संख्या  संख्या  3987  (@)

 दिनांक  7  1971  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ।

 उपर्युक्त  अधिसूचना  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताते

 वाला  एक  विवरण  |

 (@)  (2),  3);  (4),  (5)  तथा  (6)  में  उल्लिखित  श्रधिसूचनाशओं के  हिन्दी

 संस्करण  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण

 तथा  way  संस्करण  )

 [water  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०टी०  1128  5/76]

 (7)  तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  31

 1976  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित

 भाण्डागा रण  निगम  1962  की  धारा  31  की  उपधारा  (11)  के

 भ्रन्तगत  तमिलनाडु  भाण्डागारण  मद्रास  के  ज  1972-73  के  वार्षिक

 लेखे  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा

 प्रतिवेदन  ।

 sated  दस्तावेज  को  सभा  पटल  पर  रखने  पर  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने

 वाला  एक  विवरण  तथा  श्रंग्रेजी  संस्करण  |

 में  रखा  गवा  ।  देख़िय  संख्या  एल०

 Indian  Telegraph  (7th  Amendment)  Rules,  1976

 Minister  for  Communication  (Dr.  Shanker  Dayal  Sharma)  :  I  beg  to
 lay  a  copy  of  the  Indian  Telegraph  (Seventh  Ammendment)  Rule,  1976  (Hindiand  English
 versions)  published  in  Notification  No,  5.  ४.  933  in  Gazette  of  India  dated  the  26th
 June,  1976  under  sub-section  (5)  of  section  7  of  the  Indian  Telegraph  Act,  1885.

 [Laid  on  the  table~See  Lt.  No.  11287/76]

 mas  वस्तु  श्रधिनियम  के  झम्तगंत  wae

 gta  श्रौर  सिचाई  RAT
 में

 उपमंत्री  प्रमुदास  :  मैं  घावश्यक  वस्तु

 1955  की  धारा  3  की  (6)  के  भ्रन्तगंत  निम्नलिखित  भ्धिसूचनाश्ों  तथा  await

 की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ——

 (1)  मेरठ  तथा  बुलन्दशहर  तथा  ZIA-IATE )  )  नियंत्रण  1975,
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 जों  दिनांक  6  1975  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रधिसूचना  संख्या  सा०  त्रा०

 200  में  प्रकाशित  gar  था  ।

 (2)  उवंरक
 )  सातवां  संशोधन  1976,  जो  दिनांक  9  1976

 के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रघिसूचना  संख्या  aro  सो०  नि०
 759  में  प्रकाशित

 gar  था  ।

 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०टी०  11288/76]

 नई  रेल  लाइनों  ga  चालू  की  गई  नई  रेल  लाइनों  के  बारे  में  विवरण

 संसदीय  कार्य  विभाग  में  उपमंत्री  ato  :  मैं  श्री  बटार्सिह  को  ग्रोर  से

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  190  पर  ग्रनुपुरक  प्रश्नों  के  दौरान  श्रध्यक्ष  द्वारा  24  1976  को दिये

 गये  निदेशों
 के  श्रतुसरण  में  एक  विवरण  तथा  मरंग्रेजीਂ  जिसमें  नई  रेल  लाइनों/पुनः

 चालू  की  गई  रेल  लाइनों  के  नाम  उल्लिखित  जिनके  लिये  योजना  श्रायोग  द्वारा  नई  लाइनों  के  निर्माण

 हेतु
 नियत  की  गई  एक  सौ  क्रोड़  रुपये  की  राशि  का  उपयोग  किया  सभा  पटल  पर  रखता

 —  po g

 [aaraa  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०टी०  11289/76]

 भार  तीय  प्रौद्योगिकी  कानपुर  तथा  मद्रास  के  वर्ष  1973-74  तथा

 1974-75  के  प्रमाणित  लेखे  तथा  दो  विवरण

 दिक्षा  ale  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  ति  विभाग  में  उपमंत्री  (sit  श्ररविन्द  :

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 प्रौद्योगिकी  संस्थान  1961  की  धारा  23  की  उपधारा  (4)  के  श्रन्तगंत

 निम्नलिखित  पत्रों  तथा  प्रंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक-एक  प्रति  £--

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  कानपुर  के  at  1973-74  के  प्रमाणित  लेखे

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  मद्रास  के  वर्ष  1974-75  के  प्रमाणित  लेखे

 तथा  उत  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  |

 उपयुक्त  दस्तावेजों के  हिन्दी  संस्करण  साथ  साथ  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने के

 कारण  बताने  ब्राले  दो  विवरण  तथा  ५ अंग्रेजी  संस्करण )  |

 [warera
 में  रखा  wart  देखिये  संख्या  एल०टी०  11290/76]

 facta  समितियाँ  समीक्षा

 FINANCIAL  COMMITTEES  REVIEW

 महासचिव  :
 मैं

 वित्तीय  समितियां  (1975-76)  एक  समीक्षा  तथा  श्रंग्रेजी  संस्करण )
 की

 एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  ।
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 लोक  wat  समिति  के  nfaqaa

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE  REPORTS

 225at,  श्र  प्रतिवेदन

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :  मैं  लोक  लेखा  समिति
 के  निम्नलिखित

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हुं  ——_—

 (ua) )  भारत के  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  के  ay  1972-73 के  संघ  सरकार

 के  डीजल  लॉकोमोटिंव  वाराणसी  मंत्रालय

 से  सम्बन्धित पैराग्राफ  9  पर  प्रतिवेदन  ।

 भारत के  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  के  वर्ष  1971-72  श्रौर  1972-73  के

 संघ  सरकार  राजस्व  खंड  2,  प्रत्यक्ष  कर  (zisee

 तथा  बंककारी  के  श्रध्याय  चार में  सम्मिलित  घन  कर  से  सम्बन्धित

 ्य परागय्राफों  पर  प्रतिवेदन  |

 ग्रामीण  रोजगार  सम्बन्धी  द्रुत  योजना  ate  सिचाई  मंत्रालय--ग्रामीण

 विकास  पर  प्रतिवेदन  में  दी  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा

 की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  प्रतिवेदन  |

 तभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्रों  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन

 COMMITTEE  ON  PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 तोसरा  प्रतिवेदन

 श्री  नाथ्राम  मिर्धा  :  मैं  सभा  पटल  पर  रखे  गये  cat  सम्बन्धी  समिति  का  तीसरा

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 लाभ  के  gat  सम्बन्धी  aaaa  तमिति  का  प्रतिवेदन

 JOINT  COMMITTEE  ON  OFFICES  OF  PROFIT

 19a  प्रतिवेदन

 श्री  cathe  रामराव  )  :  मैं  लाभ  के  पदों  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  का

 वेदन  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 संविदान  fais

 CONSTITUTION  (THIRTY  SECOND)  AMENDMENT  BILL

 संप्रक्त  समिति  के  के  बारे  में  प्रस्ताव--समय  का  QsiaT  जाना

 Motion  Re
 :  Extension  of  time  for  presentation  of  Report  of  Joint  Committee

 हेनरी  mteat—i  प्रस्ताव  करता  हूं
 :--

 पक  यह  सभा  भारत  के  संविधान  का  और  संशोधन  करनें  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  संयुक्त

 समिति का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जान  का  समय  wae  सन्न के  श्रन्तिम  दिन  तक

 त्रौर  बढ़ाती  है  ।
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 Constitution  (Forty-third  Amendment)  Bill
 August

 30,  1976
 लिका

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है  ——

 पक  यह  सभा  भारत  के  संविधान  का  श्रौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  संयुक्त

 समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  का  समय  श्रगले  सब्र  के  श्रन्तिम  दिन  तक

 शर  बढ़ाती  है  ”

 प्रस्ताव  स्वोक्वत

 The  motion  was  adopted

 याय  लाना

 संविधान  विधेयक

 CONSTITUTION  (FORTY-THIRD  AMENDMENT)  BILL

 गुह  कामिक  लथा  प्रशासनिक  विभाग  शौर  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (att

 झोम  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ——

 fe  भारत  के  संविधान  का  शौर  amar  करने  वाले  विधेयक  26  1976

 को  लोक  सभा  में  पुरःस्थापित  किए  गए  रूप  विचार  किया  जाए  ”

 afar ¥ के  भ्रनुण्छेद  316(2)  में  यह  व्यवस्था की  गई  हैं  कि  राज्य  लोक  सेवा  झ्ायोग  या

 संयुक्त  श्रायोग
 का

 भ्रध्यक्ष  तथा  सदस्य
 60  वर्ष

 की
 श्रायु

 तक  प्रथवा  16
 वर्ष  तक

 जो  भी  पहले

 are  भार  संभाल  सकता  जसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  लोक  सेवा  श्रायोग  के  कार्यों  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  श्रायोग  में  केवल  area  शौर  ईमानदार  afar rat  को  ही  नियुक्त  किया  जाता  है  ।

 यह  तभी  सम्भव है  जब  सेया की  शर्तें  थो अ्राकषक  बनायी  जाएं  ।  एक  शर्ते यह  भी  है  कि  जिन व्यक्तियों

 को  यें  पद  दिए  जाए  उन्हें  लम्बे  समय  तंक  सेवा  कराने  का  प्रवस र  प्रदान  किया  जाए  ।  संविधान के

 sara  यह  afta  है  कि  नियुक्त  किए  जानें  वाले  घाघ  aieararey  केन्द्रीय  सरकार  भ्रथवा  राज्य

 सरकार  के  कमंचारी  रह  चुके  शैक्षणिक  क्षेत्र  में  ब्याति  प्राप्त  व्यक्तियों  को  भीਂ  श्रायोग  में  नियुक्त

 किया  जाता  है  ।

 इस  संदर्भ  में  यह  भी  ध्याम  में  रखा  जाना  चाहिए  कि  राज्य  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के

 चारी  की  सेवा-नि्षत्ति  घ्ाय च्  55  से  बढ़ाकर  58  वर्ष  कर  दी  गई  इस  पर  इस  उद्योग  में  नियुक्त  किए

 जाने  वाले  श्रधिकारी  को  सेवा  निवृत्ति  के  बाद  केवल  दो  ae  ही  मिल  पाएंगे  भ्रनुच्छेद  319 में  यहਂ

 व्यवस्था  है  कि  कोई  भी  सेवा  निवृत्त  सरकारी  कमेंचारी  wary  में  नियुक्त  नहीं  किया  इस

 प्रकार
 जब  तक

 सेवा
 की  प्रवर्ध  बढ़ाई

 न
 जाए

 तब
 तक  कमंचारी इस  प्रोर

 पाक्षित  नहीं  gt  सकत े|
 इसलिए  सेवा  निवृत्ति  की  ary  60  से  बढ़ाकर  62  वर्ष  करने  का  प्रस्ताव  यह्  व्यवस्था  संविधान  के

 श्रतुच्छेद  316  (2)  में  सशोधन  करके
 की

 जा  रही  है
 ।

 mre  महोदय :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  :--

 के  afaara  का  घौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  faarzt  भ्या  जाए  ह

 चूंकि  यह
 संविधान  विधेयक  इसलिए  इसके  लिए  विशेष  बहुमत  की  श्रावश्यकता

 इसलिए  में  मतदान  का  समय  नियत  करना  चाहता हुं  ।
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 निर्माण  alc  तथा  संसदीय  कायें  मंत्री (  | पी के०  :
 ढाई  बजे  का

 समय  नियत

 किया  जाए  ।

 श्रच्यक्ष महोदय : मतदान महोदय  :  का  समय  ढाई  बजे  होगा  ।

 Shri  Swaran  Singh  Sokhi  (Jamshed  pur)  :  It  is  a  welcome  Bill.  I  would  like  to  give
 «certain  suggestionsin  thisregard.  According  to  Article  316(2)  of  the  Constitution  half  of  these
 Member  of  every  public  service  Commission  must  have  held  Government  offices  for  at  least
 ao  years,  But  this  is  not  being  observed.  In  Bihar  there  have  been  instances  where  members  have
 not  held  any  Government  office.

 attracting
 academicians,  eminant  persons  and  administrators.  Since  the  agein  the  case  of  the  U.P.S.C.

 It  is  stated  in  the  Billthatthe  age  is  being  raised  to  62  with  a  view  to

 also ?
 is  65  why  should  the  same  age  not  befixed  in  the  case  of  state  public  service  commissions

 It  would  certainly  be  a  great  attraction.

 श्री  एस०  एम०  बनजी  :  यह  विवादास्पद  विधेयक  नहीं  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  बताया

 है  कि  2  वर्ष  का  सेवावधि  विस्तार  केवल  परिपक्व  श्रधघिकारियों  को  ही  दिया  जाएगा  ।  मेरे  विचार  में

 परिपक्वता  का  पाय  के  साथ  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  हो  सकता  है  कि  ats  उम्भ्र का  व्यक्ति  परिपक्व

 नह  प्रौर  यह  भी  हो  सकता  है  कि  कम  उम्  का  व्यक्ति  भी  परिपक्व हो  ।  इसलिए  सेवा  wate  60

 |  से  बढाकर  62  करने का  कोई  लाभ  नहीं  ।  इससे  युवा  वर्ग  के  व्यक्तियों को  नौकरी का  अवसर  नहीं

 मिल  पाएगा  ।  वृद्ध  कमंचा  रियों  को  युवा  व्यक्तियों  के  हित  में  सेवा-निषृत्त  हो  जाना  चाहिये  ।  यदि

 सेवा  श्रवधि  बढानी  he  तो  इसे  65  वर्ष  कर  देना  चाहिए  ।  लेकिन  साथ  ही  मैं  चाहता हुं  कि  जिन

 व्यक्तियों  की  aa  अवधि  बढाई  वे  ईमानदारी  ale  कुशलता  से  कायें  करें  तथा  किसी  के  दबाव

 में  pare  श्रौर
 न  ही  किसी  की  सिफ़ारिश  पर  किसी  को  नियुक्त  यदि  वह  ऐसा  करते  हूँ  तो

 हमारे  लिए  ag  दुर्भाग्यपूर्ण  दिन  होगा  ।

 प्रसन्नता  की  बात  है  कि  सरका
 र

 ने  श्रायोग  के  अध्यक्ष  पद  के  लिए  प्रौद्योगिकी विद  को  चुना
 सरकार  ने  स्वयं  महसुस  किया

 है  कि  श्रायोग  का  ग्रध्यक्ष  नौकरशाह  नहीं  होना  चाहिए  ।  केवल  वही

 कमूँचारी  श्रायोगों  के  सदस्य  बनाए  जाने  चाहिए  जो  बुद्धिमान  तथा  हो  ्रौर  कुछ
 ्रपवादों  को  छोड़  कर  सेवा  निवृत्त  व्यक्ति  को  श्राम  तौर  पर  झ्रायोग  में  नहीं  लिया  जाना  चाहिए  ।

 सेवा-निवृत्ति  की  arg  60  से  62  वर्ष  कर  देने  का  यह  we  नहीं  होना  चाहिए  कि  केवल  वृद्ध
 कर्मचारी  ही  afaa  कार्यकुशल  होते  हैं  ।  यह  धारणा  दूर  की  जानी  चाहिए  |  श्राज  का  युवा  वर्ग  बहुत

 विधेयक  का  समर्थन  करते  मेरा  श्रनुरोध  है  कि  संघ  लोक  सेवा  ग्रायोग  के  सदस्यो  तथा

 राज्य  झायोगों  के  सदस्यों  की  ग्रा यु  के  अन्तर  के  श्राघार  को  स्पष्ट  किया  जाए  ।  इन  दोनो  में  कोई  अन्तर

 नहीं  grat  चाहिए  |

 Shri  M.  Daga  (Pali)  :  I  welcome  the  Bill,  But  am  wnable  to  understand  why  dis-
 crimination  has  been  made  in  regard  to  the  age  of  the  Members  of  the  State  Public  Service
 Commissions  and  the  U.P.S.C.  There  should  be  a  uniform  prniciplein  thig  regard.  Let
 all  those  who  are  physically  fit  to  serve  up  to  the  same  age  whether  they  are  judges,  pro-
 fessors  or  others,

 The  Members  of  the  Public  Service  Commission  should  be  appointed  on  the  basis  of
 integrity  and  honesty  and  some  criteria  should  be  laid  down  in  this  regard.  It  has  been
 observed  that  the  appointments  in  some  on  the  state  Public  Service  Commissions  are  made
 on  political  considerations,  This  practice  should  be  discouraged.
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 श्री  दिनेश  जोरदर  :  यह  विधेयक  श्रायोग  के  सदस्यों  की  सेवा-निवृत्ति  की  झ्ाप

 60  वर्ष  से  बढाकर  62  वर्ष  करने के  लिए  ल  य  1  गया  है  ।  कमंचारियो के  वभिन््न  वर्गों के  लिए

 निवत्ति  की  झाय  निर्धारित  करने  का  क्या  मानदण्ड  है
 ?  केन्द्रीय  तथा  सरकारी  कमंचारी

 की  सेवा  निवृत्ति  ary  55  से  बढाकर  58
 वर्ष  कर

 दी
 गई  है  ।  लेकिन  सनने  में  श्राया

 है  कि  इसे  फ़िर

 55  ay  कर  दिया  जाएगा  ।  पता  लगा
 है

 कि  पश्चिम  बंगाल
 नगरपालिका  के  कमंँचा  रियों  को  50  वर्ष

 की  आयु  में  सेवानिवृत्त
 कर  दिया  जाएगा  ।  50  वर्ष  की  श्रायु  के  बाद  नगरपलिका  या  राज्य  सरकार  के

 स्वविवेक  पर  निर्भर  करता  है  कि  वह  उसे  सेवा  में  लगाए  रखे  श्रथवा  नहीं  ।  ये  विषमताएं  क्यों  हैं ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  प्रशासनिक  सुधार  श्रायोग  को  सरकारी  कमंचारियों  की  सेवा  निवृत्ति  की  श्रायु  के

 बारे  में  नीति  की  घोषणा  करनी  चाहिए  ।  ऐसा  देखने  में  श्रायाहै  कि  जिसे  weet  शिक्षा  करने

 तथा  प्रतियोगिताश्रो  में  भाग  लेने  का  अवसर  मिल  जाता  है  उसे  aa  का  सदस्य  दिया  जाता  है

 झर  इस  प्रकार  वह  विशेषाधिकार  प्राप्त  लोगो  की  श्रेणी  में  श्रा  जाता  है  श्रौर  उसे  कांयकुशल  कमंँचारी

 घोषित  कर  दिया  जाता  है  ।

 यह  नीति  उन  लोगों  श्रौर  विद्यार्थियों  को  प्रोत्साहन  नहीं  देती  जिन्हें  कि  अपनी

 प्रतिभा  श्रपनी  योग्यता  को  प्रदर्शित  करने  का  ग्रवस र  नहीं  प्राप्त  ह्ग्रा  |  इस  प्रका
 र

 की  भर्ती  का  विकेन्द्री

 करण  किया  जाना
 चाहिए

 ।  केवल  कुछ  लोग  Aaa  प्रभाव  के  कारण  उच्च  सरकारी  को  संभाले

 रखते हैं  62  से  65  वर्ष  तक  प्रौर  उसके  बाद  भी  उन्हें  किसी  न  किसी  श्रायोग  का  सदस्य  बना  दिया

 जाता  है  श्रौर  वे  मानदेय  प्राप्त  करते  रहते  हैं  ।

 इस  नीति  का  समर्थन  करना  कठिन  है  कि  किसी  विशेष  व्यक्ति  यदि  वह  सक्षम  हो  तब  तक

 उस  पद  पर  रखा  जाए  जब  तक  कि  वह  करने  योग्य  हो  ।  विशेषाधिकार प्राप्त  वर्ग  को  कुछ  विशेष

 व्यक्तियों  का  इन  सुविधाओं  तथा  श्रवसरों  पर  एकाधिकार  समाप्त  होना  चाहिए  att  सक्षम  तथा

 योग्य  युवा  लोगों  को  भी  उन  पदों  के  लिए  रखा  जाना  चाहिए  ।

 झरा  जकल  देखा  जाता  है  कि  सरकारी  तथा  ae  सरकारी  विभागों  में  बड़ी  संख्या  में  कमंचा  रियों
 की  भर्ती  स्वयं  संगठनों  द्वारा  कर  ली  जाती  है  श्रौर  उनकी  भर्ती  लोक  सेवा  श्रायोगों  के  क्षेत्राधिकार  से

 बाहर  रखी  जाती  है  ।  यह  उचित  नहीं  है  श्रधिकांश  उपक्रमों  में  श्रधघिकारी  अपने  लोगों  को  भर्ती  कर

 लेते  सरकारी नौकरी  देंने  के  लिए  अथवा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  में  नौकरी  देने के  लिए  भर्ती

 का  समान  मानदण्ड  होना  चाहिए  ।  इसके  लिए  एक  समेकित  निकाय  होना  चाहिए  जो  कि  रोजगार

 कार्यालयों  से  उपलब्ध  ग्रभ्याधियों  की  सूचिंयो  की  जांच  कर  श्रौर  इसी  समेकित  संगठन  को  ही  केन्द्रीय

 wars  तथा  राज्य  सेवाओं  के  लिए  भर्ती  करना  चाहिए  ।  एक  तालिका  तैयार  की  जा  सकती  है  अर

 fra  स्थानो  की  पुरति  उसी  तालिका  से  की  जानी  चाहिए  ।  गह  मंत्रालय  तथा  प्रशा  सनिक  सुधार  श्रायोग

 को  इस  पहलू  पर  गंभी  रता
 सें  विचार  करना  चाहिए  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  (GACT)  :  मैं  इस  विधेथ्रक  का  स्वागत  करता हूं
 ।  मैं

 संविधान  के  इनुच्छेद  316  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  पहले  किसीਂ  भी  सेवा  HAM  का

 60.  वर्ष  ar  द्गय  नाष्त  कर  लेने  पर  उस  पद  पर  6  वर्ष  पुरे  करने  इनमे ंसे  जो  पहले

 ala सेवा  निवृत्त  far  जाता  अन  चूंकि  सेवा  निवृत्ति  की  ary  62  वर्ष  की  जा  रही  है  ad

 6  वर्ष  की  safer  सीमा  की  यह  शर्ते  get  दी  जानी  चाहिए  1  उच्च  न्यायालयों क ेन्यायाधीश  सेवा  निवत्ति
 के  बाद  अन्य  उच्च  न्यायालयों  में  वकालत  कर  सकते  हैं  इसी  प्रकार  यद्यपि  उच्चतम  न्यायालय  के
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 न्यायधीश  उच्चतम  न्यायालय  में  वकालत  नहीं  कर  सकते  श्र्त  उन्हें किसी  प्रायोग का चेयरमैन का  चेयरमेन

 नियुक्त  किया  जा  सकता है  ।  aa  निर्णायक  भी  हो  सकता  है  जर्बेकि  लीक  सेवा  mat  के  सदस्यों

 श्रायोग  की  सदस्यता  स्वीकार  करने  के  बाद  केन्द्रीय  सरकार  यां  राज्य  सरकार  मैं  कहीं  भी  सेवा

 नहीं कर  सकते  |  अ्र्त  6  वर्षों  को  यह  शर्ते  हटा  दी  जानी  चाहिए  ।

 लोक  सेवा  ग्रायोग  तथा  संघ  लोक  सेवा  अपोग  के  सदस्यों  के  बीच  किसी  प्रका र  को  Waar

 नहीं  होनी  चाहिए  ।  लोक  सेवा  के  सदस्यों  के  लिए  सेवा  का  शरायु  62  वष  है  जबकि

 संघ  लोक  सेवा  aah  के  सदस्यों  के  लिए  यह  65  वर्ष  सभी  के  लिए  सेता  निव॒त्ति  को  ary

 65  वर्ष  क्यों  नहीं  कर  दी  जाती
 ?

 यह  भी  श्रावश्यव  है ंकि  लोक  सेवा  श्रायोग  का  एक  सदस्य  श्रनसूचित  जातियों  था  अनसूचित

 जनजातियों  का  होना  चाहिए  ।  इससे  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  में  भय  दूर  हो  जाएगा  झर  भर्ती

 करने  की  गतिविधियों  पर  वे  भी  निगरानी  रख  सकेंगें  ।

 सके  भ्रतिरिक्त  लोके  सेवा  श्रायोग  का  एक  सदस्य  दूसरे  राज्य  से  भो  होना  चाहिए

 इससे  frat  शौर  चयन  में  कुछ  वास्तविकता  श्राएगी  |

 रेलवे  का  ग्पना
 ही  सेवा  श्रायोगਂ

 wa  राष्ट्रीयकृत  बैक  भी  भ्रपने  पृथक

 सेवा  श्रायोग के  लिए  कह  रहे  इस  तरह  श्रधिक  झायोग  स्थापित  करने  से  भर्ती  की  नोति  की

 क्षमता  नहीं  बढ़ेगी  ।  इन  सभी  मामलों  पर  सरकार  को  एकी कृत  दृष्टिकोण  श्रपनाना  चाहिए  ।  इन

 सुझवों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समथेनਂ  करता  हूँ  ।

 श्री  Ro  मायातेघर  :  अध्यक्ष  महोदय  यद्यपि  मैं  इस  विधेयक  का  समथेन  करता  हूं

 फिर  भी  सरकार  के  faaragy  कुछ  सुझाव  पेश  करना  चाहता  हूं  ।

 wa  हम  इन  सदस्यों  की  war  pratt  अय  60  बे  सै  बढ़ाकरें  62  वर्ष  कर  रहे  हैं  केन्द्र

 तथा  राज्य  सरकार  के  कमंचारियों  की  wat  निवत्ति  sra  को  55  वर्ष  से  बढाकर  58  वर्ष

 किया  गया  है  इसी  प्रकार  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीसों  को  zat  निवत्ति  पाथ  60  से  बढ़ाकर

 62  वष  को  गई  यद्यपि  हमें  इन  लोगों  को  सेवा  निवत्ति  के  बढ़ाने  पर  कोई  झ्रापत्ति  नहीं
 है  फिर  भी  हम  चाहते  हैं  युवा  पीढ़ी  को  भी  afaartire  अवसर  प्रदान  किए  जाए  क्योंकि  वह  बड़े  लोगों

 की  तुलना  में  भ्रघिक  काम  करते हैं  atte  afer  कुशलता  से  करते  हैं  क्योंकि  उनमें  स्फूंति  होती  है  ।

 मैं  तमिलनाडू  लोक  सेवा  Tay  के  संबंध  में  भी  चार  शब्द  कह़ेनां  चाहता  हूं  खेद

 की  बात  है  कि
 तमिलनाडु  में में  सरकार  ने  लोक  सेवा  झ्रायोग  को  स्वतंत्ररुप  से  कार्य

 नहीं
 करने

 दिया  श्रौर  वह  aratt  की  श्रपने  ही  लोगोंको  करने  के  लिए  area  देतो  रही  ए भतपुव  सरकार

 के
 राज्य  वर्ग  1

 के  पंद
 जैसे  डिप्टी  कलेक्टर  ब्ौर  डिप्टी  सुपरिंडेंडेट  के  पद  के  लिए  खले  श्राम

 25,000  रुपया  लिया  गया  ate  वर्ग  दो  झ्नौर  चार के  पदों  को  क्रमश  15,000,  10,000  पौर

 5,000  रुपए  में  बचा  गया  ।  द्र्त  हमारा  मंत्री  महीदय॑  से  प्रनरोध  है  कि  वह  इस  Aras  की  जाच

 करें  श्रौर  यह  सुनिश्चित  करे  कि  क्या  वर्तमान  लोक  सेवा  ग्रायोगਂ  किसो  राजनीतिक  दल  के

 के  बिना  स्वतंत्र  रूप  से  कार्यों  कर  रहां है  waar  नहीं  ।  के  लोगों  को  ग्राशंका  है

 कि  श्रायोग  में  वहीं  बात  चल  रही  होगी  ।  मंत्री  महोदय  इस  मामलें  में  उपचारात्मक  केदम  उठाएं

 आर  लोक  सेवा  अ्ायोग  में  व्याप्त  श्रष्टाचार  को  दूर  करे
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 इन  शब्दों  के  साथ  में  विधेयक  का  समर्थन  करता  हुं  ।

 श्री  बी०  to  शुक्ल  (agzréa)  :  मैं  इस  संविधान  संशोधन  विधेयक  का  समर्थन  करता

 कई  माननीय  7 argyt  को  शायद  कुछ  यह  भ्रांति  हो  रही  है  किइस  संशोधी  विधेयक  से  युवा

 प्रतिभाशाली  लोंगों  को  लोक  सेवा  ग्रायोग  के  सदस्थ  ८नाने  से  किया  जाएगा  t

 संशोधन  या  मूल  संविधान  में  कुछ  भी  ऐसी  बात  नहीं  है  जो  राज्यपाल  को  या  को  युवा

 लोगों  की  भर्ती  rw  से  रोक े।

 इस  विधेयक  का  सीमित  उद्देश्य  यह  है  कि  लोक  सेवा  श्रायोग  के  चैथरमेनਂ  तथा  सदस्यों

 की  सेवा  निवृत्ति  श्रायु  60
 वर्ष  से  बढ़ाकर  62

 वर्ष
 करदी  इसका  कारण  यह है

 fe  जब

 लोक  सेवा  श्रायोग  में  उनका  कार्यकाल  पुरा  हो  जाता  है
 तो  फिर  वे  किसी  भी  सरकारी  पद  के  लिए

 नियुक्त  नहीं  किए  जा  सकते  ।  जबकि  श्रन्य  श्रेणियों  के  सरकारी  कर्मचारियों  को  सेवनिवृत्ति  के  बाद

 विभिन्न  पदों  पर  fears  किया  at  सकता  है  ।  एक  जिला  को  श्रौद्योगिक  ट्रिब्यूनल

 अथवा  श्रम  ट्रिब्यूनल  का  न्यायधीश  बनाया  जा  सकता  है  उच्च  न्यायालय  के  न्यायधीश  उच्चतम

 wa  में बचा लत  कर  सकते  हैं  ।  प  प्रतिभाशाली  लोगों  को  श्रावःर्पित  करने  के  लिए  लोक  सेवा

 के  सदस्यों  की  सेवा  निवृत्ति  शरायु  50  से  62  वर्ष  करने  का  स्वागतयोग्य  उपबंध  है

 इसे  बहुत  पहले  लागू  वर  दिया  जाना  चाहिए  था  ।

 सरवर के  सुचारु  कुशल  तथा  निष्पक्ष  कार्यकरण  के  लिए  स्वतंत्र  निष्पक्ष  और  सेवा

 संवर्गों  की  होती  है  त्रौर  यह  केवल  उसी  दशा  में  सुनिश्चित  हो  सकता  है  जबकि  लोक

 सेवा  भ्रायोगों  को  सही  प्रकार  के  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  की  जाए  ।  यह  एक  सीमित  विधेयक  है  ज न ्र प ०

 मैं  ग्रापवा  san  समय  तहीं  लूगा  ।  मैं  इसका  विधेयक  का  पूरा  प्रा  ara  करता EZ

 तत्पदचात्  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2  बजे  म०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  fourteen  of  the  clock.

 मध्याह्न  भोजन  के  SUA  लोक  सभा  दो  बज  कर  चार  मिनट  पर  समवेत  BE  t

 ह
 lok  Sabha  assembled  after  lunch  at  four  minutes  past  fourteen  of  the  clock.

 संविधान  (43a  संशोधन )  विधेयक--जारी

 CONSTITUTION  (FORTY-THIRD  AMENDMENT)

 पाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 [: Mr.  Deputy  Speaker  in  the  chair

 Shri  R.  R.  Sharma  (Barda)  :  The  scope  of  this  Billis  very  limited,  namely  to  raise  the
 age  of  retirement  of  the  chairman  and  Members  cf  the  State  Public  Service  Commission  from
 €0  to  62.  It  is  not  understocd  why  the  age  is  not  being  raised  to  65  as  15  provided  in  the
 case  of  U.P.S.C.  This  different  shculd  te  done  away  with.  With  these  workds  I  support
 the  Bill.

 Shri  Hari  Singh  (Khurja)  :  The  Bill  is  a  step  in  the  right  direction.  So  far  the  aca-
 damicians  are  not  frepared  to  beccme  Memters  of  the  Public  Service  Commissions  because
 they  think  that  they  will  retire  earlier.  Now  since  the  age  is  being  raised  they  will  not  hestitate
 to  come  forward.

 At  present  there  are  separate  Fublic  Service  Ccrmisicrs  fcr  the  Railways  and  Banks.
 This  is  not  proper.  Aprointments  to  all  gazetted प  0515  in  all  depatreents  shculd  be  made  by: Public  Service  Comm  issions.

 126



 —<—<—
 8  1898  )  संविधान  संशोधन )

 विधेयक  ) नसलन

 श्री  बी०  dto  नायक  :  इस  पद  को  ofan  श्राकषंक  बनाने  के  लिए  राज्य  लोक

 सेवा  ara  के  सदस्यों  सेवा  निवत्ति  धाय  में  दी  वर्ष  की  wafer  ate  बढाई  जा  रही  है  लेकि

 लोक
 सेवा  श्रायोगों  के  सदस्यों को  भी  उसके  लिए  उतना  हो  योग्य  होना  चाहिए  तभी  वह  उस

 पद  पर  बने  रहने  के  हवादार  होंगे  ।

 यह  बात  तो  यह  है  कि  हमें  लोक  सेवा  श्रायोगों  की  भ्रोर  श्रधिक  कारगर  बनाया  जाना

 चाहिए  क्योंकि  इन  नियंत्रण  बहुत ही  महत्वपूर्ण  पदों  की  नौकरियों  पर  रहता  यदि

 श्राप  यह  चाहते  हैं  कि  ऐसे  महत्वपूर्ण  पदों  के  लिए  केवल  योग्य  व्यक्तियों  का  चयन  ही  किया

 जाये  तो  श्रापको  लोक  सेवा  श्रायोग  के  सदस्यों  का  चयन  करते  समय  भी  शभ्रधिकाधिक  योग्य

 व्यक्तियों  का  ही  चयन  करना  चाहिए  ।  लोक  सेवा  aTarT  का  गठन  करने  की  पद्धति  में  सुधार

 किया  जाना  चाहिये  |  केवल  उसके  सदस्यों  के  कायंकरण  को  afew  ares  बनाने  से  मैं  समझता

 हूं  कि  इस  सस्मया  का  पुरी  तरह  से  समाधान  नहीं  हो  सकेगा  ।

 मेरे  कसीं  साथी  ने  एक  सुझाव  यह  भी  दिया  है  कि  बैंक  तथा  रेलवे  भ्रादिके  लिए

 जो  wat  भ्रलंग  सेवा  aah  उन  सभी  को  मिलाकर  एक  सेवा  .
 श्रायोग  ही  बनाया  जान

 चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  यही  निवेदन  भ्ररना  है  कि  विशिष्टता  प्राप्त  सेवाओं  के  लिए

 ऐसा  करने  से  कोई  लाभ  होने  वाला  नहीं  है  ।.  श्रभी  परिस्थितियां  इसके  श्रनुरूप  नहीं  हैं  कि

 ही  समेकित  एजेंसी  के  माध्यम  से  सभी  प्रकार  की  सेवा  के  लिए  चयन  किया जा  सके  ।  इसका

 प्रमुख  कारण  यह  है  कि  बैंकों  की  जरुरतें  श्रलग  होती  सरकारी  उपक्रमों  के  श्रलग  इसी

 प्रकार  रेलवे  श्रावश्यकतायें  अलग  होती  हैं  ।  भ्रभी  मैं  समझता  हुं  कि  हमें  सेवा  ग्रायोगों

 के  गठन की  प्रोर  ही  अधिक  ध्यान  देना  चाहिए  |

 गह  कामिक  श्र  sanafaa  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य

 मंत्रो  झ्रोम  :  मैं  सभा  के  दोनों  पक्षों  के  सदस्यों  का  श्रभारी  हूं  जिन्होंने  इस

 विधेयक  का  किया  है  ।

 माननीय  सदस्यों ने  कुछ  प्रश्न
 भी

 उठाए  उनमें  से  सबसे  महत्वपूर्ण  प्रश्न  श्री  सोखी  का

 मैं  उन्हें  यह  बताता  हूं  कि  हम  लोक  सेवा  श्रायोग के  सदस्यों  की  सेवा  ara  60
 से

 62

 at  केवल  इस  पद
 को श्रधिक  mate  बनाने के  लिए  कर  रह ेहैं  ।  हमें  पता  चला  है  कि

 विद्यालयों  में  उन्होंने  सेवा  निवृत्ति  की  ara  बढाकर  60  वर्ष  कर  दी  है  अर  इसलिए  लोक  सेवा

 श्रायोग  के  लिए  सदस्यों  की  नियुक्ति  हेतु  विश्वविद्यालयों  से  श्रकादमीवज्ञों  को  लाना  कठिन  हो

 गया  है
 ।  इसी

 बात
 को  ध्यान  में  रख  कर  हमने  सोचा  कि  लोक  सेवा  TTART  के  सदस्यों  की  सेवा

 निवृत्ति  प्राय  बढाकर  62  at  कर  दी  ज्गये  ताकि  हमें  अ्रकादमी  क्षेत्र  से  अधिकाधिक  सदस्य

 उपलब्ध  हो  सके  ।

 पुछा  गया
 है

 कि  हममें  इनकी  सेवा  निवृत्ति  आयु  सम्बन्ध  संघ  लोक  सेवा  श्रायोग  के  सदस्यो

 की  भांति  65  ः  कयों  नहीं  करनी  चाहिए  ।  इस  ora  को  रखने  का  भी  प्रयोजन  है  ।  यदि

 सरकार  देखती  है  कि  राज्य  सेवा  श्रायोगों के  कुछ  सदस्यों  का  कायें  झ्रत्यधघिक  सराहनीय  रहा

 है  तो  उन्हें संघ  लोक  सेवा  ATALT  में  रखा  जा  सकता  है  जहां  कि  वे  65  वर्ष  की  2.0  तक

 कार्य  कर  सकते  सेवा  निवृत्ति  की  झायु  में  इसी  प्रकार  का  अ्रन्तर  उच्च  न्यायालयों  तथा

 न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  में  भी  है  ।
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 यह  भी  सुझाव  दिया  गया  है  कि  सेवा  श्रायोग  में  एक  सदस्य  ग्रनुसूचित  जातियों  या

 सुचित  जन  जातियों  का  होना  चाहिए  ।  1973-74  तक  लोक  सेवा  श्रायोग  के  सदस्यों  की  कुल

 संख्या  80  रही  है  जिनमें  से  9  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  9  झ्रनुसूचित  जनजातियों  के  संघ  लोक

 में  भी  हम  इस  बात  को  ध्यान  में  रख  रहे  हैं  ताकि  किसी  भी  #  समय  अयोग  में  एक

 सदस्य  जातियो  तथा  एक  सदस्य  अनुसूचित  जनजातियों  का  रहे  ।

 दुसरी  बार  बैंकिंग  सेवा  श्रायोग  तथा  रेल  सेवा  झ्रायोग  के  बारे  में  उठाई  गई  है  ।  wae

 इसमें  सदस्यों  को  कुछ  भान्ति  हो  रही  है  रेल  सेवा  श्रायोग  के  माध्यम  से  केवल  तीसरी  श्रेणी

 की  भर्ती  at  जाती  रेलवे  में  दूसरी  तथा  तीसरी  श्रेणी  के  कमंचारियों  की  नियुक्ति  संघ  लोक

 सेवा  द्वारा  की  जाती  है  ।

 जहां  तक  बॉकिंग  सेवा  श्रायोग  का  सम्बन्ध  क्योंकि  वहां  की  नौकरियां  तकनीकी  ढ़ंग  की

 होती  हैं  ।  हाल  ही  में  सभा  ने  एक  विधेयक  पारित  किया  है  कि  बेंकॉं का  एक  पृथक  सेवा

 प्रा  कोग  होना  चाहिए  जो  कि  घिशिष्ट  पदों  के  लिए  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  करेगा  ।

 सरकारी  da  के  उपक्रमों  में  ad  के  लिए  भी  बात  उठाई  गई  है  ।  प्रशानिसक  सुधार

 अप्रयोग  की  यह  सिफारिश .  है  किन्तु  पहले  सरका र
 ने  इसे  स्वीकार  नहीं

 किया  है  ।  चूंकि

 यह  मांग  की  गई  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  लिए  भी  संघ  लोक  सेवी  अ्रायोग  करे

 अतः  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ्रौर  पता  करेंगे  कि  क्या  ऐसा  सम्भव  है  |

 तमिलनाडु  लोक  सेवा  श्रायोग  पर  कुछ  श्रारोप  लगाए  गए  हैं  ।  हमारे  संविधान  निर्माताओं

 ने  संविधान  में  ही  उपबन्ध  कर  लिया  था  ।  यदि  ये  विशिष्ट  तो  उन्हें

 पति  के  समझ  पेश  किया  जाएगा  जो  कि  उन्हें  उच्चतम  न्यायालय  को  भेज  देंगे  ।  तत्पश्चात  उच्चतम

 न्यायालय  की  सलाइ  पर  संघ  लोक  सेवा  अ्रायोग  तथा  लोक  सेवा  अयोग  के  सदस्यों  को  सेवा  से

 हटाया  जा  सकता  है

 Shri  Bibhuti  Mishra  On  the  basis  of  my  personal  enperience  I  may  submit  that  the

 Chairmen  and  the  Members  of  Public  Service  ommissions  are  always  eager  to  have  cther
 of  the  Commission  from  theirr  own  States,  There  are  a  numberof  such  States

 which  have  riot  got  Equitable  representationin  Public  Service  Commissions,  SoI  want  to
 know.  whether  Government  is  thinkirg  of  some  such  measure  by  which  equitable  distri~-
 bution  is  _psssible.

 श्री  श्रोम  मेहता  :  सरकार  की  यह  नीति है  कि  आयोग  कि  सदस्यता  लिए  सबसे  उपयुक्त

 तथा  कुशल  व्यक्ति  का  चयन  ही  किया  जाये  ।  व्यक्ति  का  चयन  जाति  के  पर  नहीं

 किया  जाता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इससे  पुर्व  कि  मैं  यह  प्रस्ताव  सदन  के  मंतदान  के  लिए  प्रस्तुत

 इसे  मत  विभाजन  के  लिए  प्रस्तुत  करता  हूं  क्योंकि  यह  संविधान  विधेयक

 प्रश्न  यह  है

 ‘fe  भारत  के  संविधान  का  श्रौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार
 किया  जाये  ।”

 लोक  सभा  में  aa-faatanat  get

 The  Lok  Sabha  divided
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 पक्ष में  विपक्ष  में  3]
 Ayes,  Noes

 प्रस्ताव  सभा  को  कुल  सदस्यता  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  श्रौर  मतदान  करने  वाले  सदस्यों  के

 दो-तिहाई  से  झ्न्यून  बहुमत  से  स्वीकृत  gat
 The  motion  is  carried  by  a  majority  of  the  total,  member  ship of  the  House

 and  by  majority  of  not  less  than  two  third  of  the  Members  present  and  voting.

 प्रस्ताव  स्वीकृत  I

 ‘The  Motion  was  adopted

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अरब  हम  खण्डवार  विचार  करेंगे  |  खण्ड  दो  पर  भी  मतदान

 विभाजन  द्वारा  किया  जायेगा  ।  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2  विधेयक  का  अंग  बनें  पैडी

 लोक  सभा  में  मत-विभाजन  हुआ ।

 The  Lok  Sabha  divided

 पक्ष  में  1.  298  विपक्ष  में
 Ayes  Noes

 ह

 प्रस्ताव  सभा  कुल  सदस्यता  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  और  मतदान  करने  वाले  सदस्यों  के

 दो-तिहाई  से  अ्रन्यून  बहुमत  से  स्वीकृत  हु  ।

 The  Motion  is  carried  by  a  majority  of  the  total  membeship  of  the
 of  not  less  than  two-third  of  the,  Members  present  and  voting.  House

 and  by  a
 majority

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  Motion  was  adopted

 खण्ड  2  में  जोड  दिया  गया  |
 Clause  2  was  added  to  the  Bill

 खण्ड 1

 संशोधन  किया  गया
 Amendment  mad

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  3,--

 at  के  स्थान  पर  ay  क  ate  प्रतिस्थापित  किया  जायेਂ  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  1,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  ai  बने  प

 प्रस्ताव  स्वीफत  हुमा
 lhe  Motion  was  adopted
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 खण्ड  1,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  1,  as  amended  was  added  to  the  Bill.

 श्रधिनियमन  सुत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 The  Enacting  formula  and  the  Titte  were  added  to  the  Bill.

 श्री  ara  मेहता  :  श्रीमान  मैं  प्रस्ताव  हूं

 श्ग्कि  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाए  पद्

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुया  :

 ग्ग्कि  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाए  ।
 ”

 श्री  पी०  जी०  ATaATHT  :  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  सीमित  है  ।  मेरी  समझ

 में  यह  नहीं  श्राया  कि  सामान्य  संविधान  संशोधन  विधेयक  के  पेश  होने  तक  इस  के  लिये  प्रतीक्षा  क्यों

 नहीं  की  जबकि  ag  विधेयक  शीघ्र  ही  सभा  के  समक्षपेश  किया  जाने  वाला  है  ।  मैं  लमझता  हूँ  कि

 इस  तरह  बार  बार  संविधान  में  छोटे  छोटे  संशोधन  करना  बरी  है  ।

 देश  के  गणतंत्र  बन  जाने  से  सेता  श्रायोगों  का  काय  बहुत  महत्वपूर्ण  हो  गया  है  तथा

 संविधान  में  इनके  महत्व  को  समझा  गया  है  तथा  इसलिये  ही  संवैधानिक  उपबन्धों  के  द्वारा  लोक  सेवा

 श्रायोग  को  स्वतंत्र  रखा  गया  है  ।  भ्र्तः  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  लोक  सेवा  श्रायोग  के  सदस्यों  की

 सेवा  निवृत्ति  ara  बढ़ाकर  उन्हें  इस  पद  के  लिये  श्राकर्षित  ही  नहीं  किया  जा  रहा  है  अ्रपितु  उन्हें

 यह  महत्वपूर्ण  काय॑  करने  के  लिये  भी  दो  वर्ष  की  ae  श्रवधि  के  लिये  श्रायोग  में  रखा  जा  रहा  है  ।

 सरकार  की  afar  तेजी  से  बढ़  रही  है  ।  हमारा  देश  एक  कल्याणकारीਂ  राज्य  है  श्रौर  हम  में  से  जो

 समतावादी  श्रौर  समाजवादी  व्यवस्था  में  विश्वास  रखते  वे  समझते  है ंकि  सरकार  को  slay

 सक्रियता  से  कार्य  करना  चाहिये  i  इसका  we  यह  है  कि  प्रशासन  फा  विस्तार  करना  होगा  ौर  यह  भी

 सुनिश्चित  करना  होगा  कि  उसे  सक्षम  व्यक्तियों  द्वारा  चलाया  जाये  ।  इस  के  लिये  ae  अरूरी  है

 कि  यदि  प्रशासन  चलाने  के  fez  व्यक्तियों  का  चथनਂ  प्रतियोगिता  के  श्राधार  पर  किया  तो

 नोक  प्रतियोगिता  otter  थ्रो  तथा  भर्ती  के  जिम्मेदार  लोक  सेवा  ्रायोगों  के  सदस्य  श्रनुभवी  श्रौर

 बद्धिमान  व्यक्ति  हों  ।

 उन  की  सेवा  की  शर्तों  सम्मानीय  बनाई  जानी  चाहियें  तथा  कार्य  करने  के  लिये  उन्हें

 स्वतंत्र  वातावरण  दिया  जाना  चाहिये  ।  केवल  तभी  उन  का  पद  af  होगा  ।

 श्री  श्रोम  मेहता  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  उन  के  पदों  को  शौर  श्राकषंक  बनाया

 जाये  |  हमने  दाल  ही  में  संघ  लोक  सेवा  श्रायोग  के  सदस्यों  के  वेतन  में  वृद्धि  की  है  ।  पहले  उन्हें

 3000  रुपये  वेतन  मिलता  जिसे  बढ़ा  कर  3250  रुपये  कर  दिया  गया  है  ।  हम  ने  उन  की  पंशनਂ

 योजना  में  भी  सुधार  किया  है  ।  हम  ने  यह  कदम  इन  पदों  को  fers  श्राकर्षक  बनाने  के  लिये  ही  उठाये

 हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ै
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 सभा  में  मत  विभाजन  हुमा  ।  पक्ष  308,  विपक्ष  में  शून्य  ।

 The  Lok  Sabha  divided  Ayes  308,  Noes  Nil

 प्रस्ताव  सभा  की  कुल  सदस्यता  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  ale  मतदान  करने  वाले

 के  दो-तिहाई  से  अ्रन्यून  बहुमत  से  स्वीकृत  ह्ञ्ना  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्प्रा  ।

 The  Motion  was  adopted.

 संविधान  पंचम  अनुसूची  घि  agar

 FIFTH  SCHEDULE  TO  THE  CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 कामिक  श्रौर
 सुघार

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्रोम  :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  !

 भारत  के  संविधान  की  पंचम  श्रनुयूची  का  शौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  ग

 मैं  सभा  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ae  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हमारे  संविधान,के  निर्माताओं  ने

 जनजाति  क्षेत्रों  तथा  जनजातीय  लोगों  के  लिपे  विशिष्ट  उपबन्ध  किये  थे  ।  हमारा  प्रयास यह  रहा  है

 कि  ये  सीधे  सादे  व्यक्ति  राष्ट्रीय  जीवन  की  मुख्य  धारा  में  शामिल  हो  जायें  ।  परन्तु  इस  के  साथ  साथ

 हम  ने  यह  सुनिश्चित  करना  ग्रनिवायं  समझा  कि  वे  श्रपनी  प्रतिभा  के  शनुसार  विकास  करें  श्र  श्रंयनी

 विशिष्ट  संसद्  fer  तथा  रहन  सहन  की  पद्धति  को  कायम  रखें  ।

 यह  स्पष्ट  है  कि  विकत्तित  क्षेत्रों  के  लिये  बनाये  गये  ग्राम  कानून  जनजाति  के  सीधे  सादे  लो

 के
 लिये  ठीक  नहीं  उतरे  ।  afr  के  निर्माताओं  को  इस.बात  का  भी  पता  था  कि  कभी  कभी  निहितें

 tara  श्रौपचारिक  विधि  सम्बन्धी  कानूनों  का  सहारा  ले  कर  श्रनिश्चितताओं  तथा  श्रनिणंयों  का

 लाभ  उठा  लेंगे  ।  सुरक्षा  प्रदान  करने  वाला  उपकरण  भी  स्वयं  लचो ला  होना  चाहिये  |

 पांचवीं  ग्रनुसुची  में  इन  बातों  को  विधिक  रूप  feat  गया  जो  विशेष  विनियभ  बनाने  की

 व्यवस्था  करत ेहैं  इन  विनियमों  को  संसद्  या  राज्य  विधान  मंडलों  द्वार  पारित  कानून  की  ofa

 में  कर  सकते  श्र प्राप्त  है  ।  ये  विनियम  वर्तमान  कानूनों
 वर्तमान  कानूनों  को  इनुसूचित  Sat  के  felt  भी  भाग  में  लागू  होने  से  रोक  सकते  हैं  ।  इस  व्यवस्था
 का  मुख्य  उद्देश्य  बिल्कुल  स्पष्ट  है  ।  इसका  मुख्य  उद्देश्य  हैं  सीधे  सादे  लोगों  के  लिये  जटिल
 काननों  को  सरल  बना  वार  उनकी  जरूरतों  के  मताबिक  किया  जाना  ।

 राष्ट्रपति  द्वारा  झ्नुसुची  के  अ्रन्तगंत  1950  में  दो  श्रादेश  जारी  किये  गये  थे  ।  ITs  मांगें
 क  और  भाग  राज्यों  में  कतिपय  क्षेत्र  ग्रनुसूचित  थे  ।  ये  अनुतूचियां  अपरवितित  अ्रनु चचित

 भागों  के  रूप  में  रहती  भाई  हैं  गत  वर्ष  नवम्बर  में  हिमा चल  प्रदेश  में  कुछ  नवे  क्षेत्रों  को  ग्रतसूचित
 किया  गया  है  |

 सभा  को  श्रनुसूचित  क्षेत्रों
 के  विकास  सम्बन्धी  हमारे  नये  प्रयास  की  जानकारी  हमने

 उपयोजनाशं  के  माध्यम  से  इन  क्षेत्रों  के  समेकित  रूप  से  पुरर्विकास  की  नीति  श्रपनाई  है  ।  समीक्षा  से
 पता  चला  है  कि  वर्त॑मानਂ  ग्रनुसूचित  क्षेत्रों  का  क्षेत्रफल  2.  42  लाख  किलोमिटर  है  ।  इन  क्षेत्रों  में

 जनजातीय  लोगों  की  संख्या  लगभग  1.  34  करोड़  जो  कि  कुल  जनजातीय  wade  का  लगभ म
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 44  प्रतिशत  हैं  ।  wa  सभी  बहु  संख्यक  जनजातीय  क्षेत्रों  में  उप  योजनायें  चालू  की  जायेंगी  ।  इन

 उपयोजनाश्ों  के  भ्रन्तगंत  लगभग  3.  9  लाख  वर्गमीटर  क्षेत्र  तथा  2.  50  करोड़  जननातीय  लोग

 श्र  जो  कुल  जन  तातीय  जनसंख्या  का  लगभग  दो  तिहाई  हैं  इन  wins  से  पता  चलेगा  कि

 जिन  राज्यों  में  अनुसूचित  क्षेत्र  पहले  हो  शनुसचित  किये  हुए  वहां  उपयोजना  क्षेत्र  ग्रतु कुचित

 क्षेत्र  से  है  ७  शब्दों  में  seater  फे  ताने  वाले  क्षेत्र  के  कुछ  भाग  इस  समय  ऐसे

 राज्यों  में  पंचम  श्रनुसूची  के  अन्तत  नहीं  are  |

 alfa  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  ate  संक्रमणकाल  के  दौरानਂ  जनजाति  के  लोगों  को

 रक्षा  के  लिये  यह  श्रावश्यक  है  कि  जो  राज्य  अनुसूचित  क्षेत्रों  से  बार  पांचवीं  योजना  के  grates

 की  गई  व्यवस्थाश्रों  कप  लाभ  उपयोजना  क्षेत्र  के  उस  भाग  को  भी  पहुंचे  ।  नई  नीति  के  अन्तरगत

 एकीफक्रत  विकास  के  तव  तक  लाभ  नहीं  जब  कि  ऐसे  राज्यों  में  समूचे  उपयो
 जना  त

 क्षत

 में  न  इस  विधान  को  पेश  करने  का  उद्देश्य  इसी  लक्ष्य  कीਂ  प्राप्ति  है  हम  चाहते  हैं  कि  सीधे  सादे

 जनजाति  के  लोगों  at  विका  तेजी  से  हो  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  पेश  ear

 कि  भारत  के  संविधान  की  पंचम  का  श्रौर  संशोधन  करने  ara  विधेयक  पर  विा रਂ

 कि  जीये  iਂ

 श्री  ददारथ  देव  (fagegd)  :  मैं  पंचम  श्रनुसूची  )  विधेयक  का  सामान्य  रूप  से  समर्थन

 करता  परन्त ुमैं  इसे  एक  व्यापक  विधेयक  नहीं  क्योंकि  इसे  केवल  श्रादिजातीय

 उपयोजना  को  ध्यान  में  रख  कर  लाया  गया  ह्  |  Wifeq  जातीय  STATA

 के यार हो  जान ेके  बाद  सरकार  कुछ  क्षेत्रों  में  ये  सुविधाय  देना  चाहती  है
 तथा  नये  क्षेत्रों

 को
 पंचम

 अनुसूची  में  लाना  चाहती  है  ।  यह  देखना  सरकार  का  uaTqe  कार्य  है  कि  कौनसे  श्रादिवासी  क्षेत्रों  को

 संधिधानਂ  की  पंचम  अनुसूची  में  लाना  है  ।  सभी  राज्यों  में  क्षेत्रों  का
 सीमांकन  करने  के  बाद  सरकार  को

 झादिवासी  लोगों  को  विशेष  परिस्थिति  के  श्रनूसार  उनकी  को  देख  कर  ही  योजना  बनानी

 चाहिये  झ्र  घन  श्रावंठितਂ  करना  चाहिए  ।  लिकिन  यह  काय  बहुत  ही  meqateqa  ढंग  से  fear  गया  है  ।

 हमारी  यही  मांग  है  कि  जिन  क्षेत्रों  में  प्रादिवासियों  को  घनी  जनसंख्या  है  उन्हीं  क्षेत्रों  को  ही  संविधान  की

 पंचम  श्रनुसूचीਂ  में  लाया  जाना  चाहियें  |

 कतिपय  झ्ादिमजाति  क्षेत्र  ऐसे  जिनमें  प्रादिमजातीय  लोगों  की  संख्या  बहुत  afaa  है  ।

 संवैधानिक  उपबन्धों  का  लाभ  उठाते  हुए  कि  जिन  क्षेत्रों  में  प्रादिजातीय  लोगों  की  संख्या  50  प्रतिशत

 अथवा  इससे  alan  उनको  श्रादिमजातीय  क्षेत्र  घोषित  fear  जा  सकता  राज्यों  ने  यह  किया  है

 है  कि  चूंकि  लोग  श्रधिकतर  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  पाये  जाते  हैं  श्रौर  पहाड़ी  क्षेत्र  एक  दूसर  क्षेत्र

 से  ऊंची  ऊंची  पहाड़ियों  द्वारा  विभाजित  होते  उन्होंने  जिलों  को  भी  विभाजित  कर  दिया  है  ।

 झादिवासी  क्षेत्रों  को  विभाजित  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  यदि  किसी  क्षेत्र  में  बहुत  अधिक  प्रादिवासी

 है  तो  समूचे  क्षेत्र  को  एक  ईकाई  माना  जाना  चाहिगे  झ्रौर  उसे  wae  क्षेत्र  घोषित  किया

 जाना  ।

 पचम  श्रनुसूची  का  विस्तार  करने  वाले  विधेयक  को  पेश  कर  श्रब  मन्त्री  महोदय  को  यहं  स्थिति

 स्पष्ट  करना  च्यहिए  कि  क्या  पंचम  म्रनुसूची  में  कुछ  एक  क्षेत्रों  को  अर  शामिल  करने

 का  विचार  है  ।
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 अनुसुची  विधेयक
 ली

 इसके  श्रति  रिक्त  केवल  कुछ  शौर  क्षेत्रों  को  शामिल  करके  पंचम  श्रनूसुची  का  विस्तार  HUT

 मात्र  से  ग्रादिवामी  क्षेत्रों  को  लाभ  नहीं  होगा  ।  श्रादिवासी  लोगों  के  लिये  किसी  विशेष  क्षेत्र  के  विकास

 कायें  में  सक्रिय  भाग  लेने  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  है  ।  इसका  कोई  उपबन्ध  नहीं  किया  गया  है  |  उनकी  कोई

 अवाज  ही  नहीं  है  ।  यदि  are  चाहते  हैं  कि  प्रादिवासी  विकास  योजनाओं  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  तो

 श्रापको  छठी  अ्रनुसूची  का  भी  विस्तार  करना  चाहिये  |

 भूमि  सुधार  ofafaae  मौजूद  है  तथा  यह  उपबंध  भी  मौजूद  है  कि  श्रादिवास्यों  की  भूमि
 गर  ग्रादिवासियों  के  नाम  में

 प्रान्त  रित  नहीं  की  जायेगी  ।  20  सूत्री  कार्य  क्रम
 के  श्रनुसार  त्रिपुरा  में  कुछ

 भूमि  जो  अवैध  रूप  से  झ्ादिवासियों  से  गैर  श्रादिवासियों  के  नाम  में  श्रा्तरित  की  गई  पुनः

 वासियो  को  दे  दी  गई  है  ।  परन्तु  श्रादवासियों  को  इस  भूमि  का  वास्तविक  कब्जा  नहीं  मिला  है  ।  यदि  श्राप

 वहां  जाकर  देखें  तो  श्रापको  लग गा  कि  श्रभी  तक  वह  भूमि  गैर  श्रादिव।सियों  के  कब्जे  में  है  ।  जो

 कुछ  हुन  है  वह  यह  है  कि  जिला  मैजिस्ट्  ट  अर ग  कुछ  पुलिस  री  वहां  गये  थे  ्रौर  उन्होंने  घोषणा

 कर  थी  थी  कि  भूमि  का  कब्जा  श्रादिवासियों को  दे  दिया  है  ।  परन्तु  श्रगले  दिन  जब  श्रादिवासी वहां

 खेती  करने  गये  तो  उन्ह  रोक  गया  ।  जब  उन्होंने  राज्यपाल  से  शिकायत  की  तो  उन्हें  कहा  गया  कि

 बे  न्यायालय  में  जायें  ।  इस  तरह  के  सैकड़ों  मामले  हैं  यदि  श्रादिवासी  को  उस  भूमि  का  कब्जा  6  महीने

 नहीं  दिया  तो  उन्हें  कोई  लाभ  नहीं  होगा  |  जब  तक  सरकार  कड़ी  कायंवाही  नहीं  करेगी  श्रादिवासी

 अपनी  भूमि  पर  खेती  नहीं  कर  बर्योकि  ये  पिछड़े  हुए  ale  कमजोर  हैं  श्रौर  गैर  श्रादिवासी  व्यक्ति

 उन्हें  उनकी  भूमि  से  बेदखल  कर  देते  हैं  ।  इसलिये  समूचे  ्रादिवासी  क्षेत्र  को  ही  पंचमਂ  भ्रनुसू ची  में  शामिल

 किया  जाना  चाहिये  ।

 केवल  पंचम  श्रनुसूची  में  पारिवत॑न  करन  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  श्राप  को  afaara  में  परिवतेन

 करना  होगा  तथा  छठीਂ  भ्रनुसूची  में  परिवतन  करना  होगा  ।  श्रादिमजातीय  लोग  पिछड़े  हुए  श्र

 कमजोर  हूँ  अप  को  उनके  संरक्षक  के  रूप  में  कार्य  करना  होगा  ।  केवल  योजना  बनाते  से  कोई  प्रयोजन

 सिद्ध  नहीं  होगा  ।  श्रापको  अपते  रवैये  में  पारिवतेन  करना  होगा  श्रथवा  श्रादिमजातीय  लोग  समझेंगे  कि

 उन्हें  दूसरी
 श्रेणी

 के
 नागरिक

 समझा
 जा  रहा है

 ।
 श्रापको  नौकर  शाही  पर  विश्वास  नहीं  करना

 बल्कि  अदिमजातीय  लोगों  को  पुरी  जिम्मेदारी  सौंपी  जानी  चाहिए  ।  संविधान  की

 छठी  भ्रनुसूची  के  श्राधार  पर  जिला  परिषदें  बनाई  जानी  चाहियें  पौर  उन्हें  fear  क्षेत्रों  को

 विकास  करने  का  श्रघिकार  दिया  जाना  चाहिये  ।

 थ्रो  डी०  बसुमतारी  (BHATT)  :
 मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता हु  ।  वैसे मैं  यह  पुर्वानुमान

 नहीं  लगा  सकता  कि  क्षेत्र  सम्बन्धी  रुकावटें  समाप्त  कर  दिये  जाने  के  बाद  कुछ  क्षेत्रों  पर  क्या  प्रभाव

 पड़ेगा  |  उपाध्यक्ष  मद्दोदय  श्रापका  क्षेत्र  छठी  श्रनुसूची  वाला  क्षेत्र है  ।  असाम  के  श्रल।वा  भी  पांचवीं

 श्रनुसूची  वाले  क्षेत्र  हैं  ।  पहाड़ी  भ्रौर मैदानी  क्षेत्रो  में  हमारी  कुछ  जनजातियों  को  मान्यता  प्राप्त  नहीं

 सलाहकार  परिषद  केवल  एक  सलाहकार  निकाय  ही  है  ।  इसकी  वर्ष  में  एक  बार  बैठक  होती

 है  ।
 यह

 विषयों  पर  चर्चा  करने
 के

 बाद  राज्यपाल  को  सलाह  देती  है  झ्ौर  फिर  वह  राष्ट्रपति को  सलाह

 देत ेहैं  इसमें  बहुत  लग  जाता  है  जनजाति  क्षेत्रों  का  ठीक  प्रकार  से  विकास  नहीं  हो  |

 इस  विधेयक  के  प्रावधान  केवल  50  प्रतिशत  जनसख्या पर  लागू  होंगे
 ।  शेष  50  प्रतिशत  लोगों

 के  बारे  में  क्या  प्रावधान  है  ?  मध्य  प्रदेश  की  झाधी  जनजाति  जनसंख्या  पर  पांचवीं  श्रनुसची  लागू  नहीं

 होगी  ।  इस  प्रका
 र  ऐसे  are  लोगो  के  विकास  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।  इस  प्रकार  पांचवीं

 अनुसूची
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 बनाने  से  क्या  लाभ  है  ?  हम  अरन्य  क्षेत्रो  के विकास  के  विरुद्ध  नहीं  हैं  हमा रा  उद्देश्य  तो  जनजाति  क्षेत्रों  के

 लोगों  का  विकास  है  ।

 जनजाति  लोगों  के  लाभ  के  लिये  ही  पांचवीं  श्रनुसूची  को  संविधान  में  शासिल  किया  गया

 था  ।  परन्तु  मैनें  इन  क्षेत्रों  में  देखा है  कि  वहाँ  पर  सड़कों  श्रादि  के  विकास  के  बाद  पौर  लोग  वहाँ
 a
 ष
 नः  ।  मैँ  जानना जाकर  भूमि  ले  लेते  हैं  इस  प्रकार  जनजातियों  के  लोगों  का  शोषण  होता

 चाहता हूं  कि  इन  लोगों  को  कसे  सरक्षण  प्रदान  किया  जाए  |

 मैं  इस  के  विरुद्ध नहीं  हूं  परन्तु  यदि  हम  से  पहले  ही  सलाह  कर  ली  जाती  तो  श्रच्छा

 इन  क्षेत्रों  के  विकास  के  कार्य  में  हंम  हाथ  बटा  सकते हैं  ।

 श्री  aia  माननीय  सदस्य  श्रतुसूचित  जातियों  तथा  जनज।तियों  के  कल्याण  सम्बन्धी

 समिति के  सभापति रह  चुके  हैं  यह  कैसे  कहा  जा  सकता  हैं  कि
 उनसे

 सलाहे  नहीं
 की  गई

 है

 श्री  डी०  बसुमतारी  :  इसीलिए  मैं  कहता  हुं  कि  हम  से  मश्विरा किया
 जाना  चाहिए  था  ।

 परन्तु  यदि  किसी  काम  को  करने  से  उस  पर  चर्चा  कर  ली  जाये  तो
 यह

 लाभप्रद  रहता

 हैँ  ।

 मैं  चहाता  हुं  कि  राज्य  में  पंचायत  राज्य  स्थापति  कर  दिया  जाये  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं

 विधेयक  का  समथंन
 करता

 ।

 Shris  K.M.  Madhukar  (Kesaria)  :  Sir,  I  support  this  Bill.  ं  Bill  seeks  to  amend
 the  fifth  schedule  of  the  constitution  Now  the  President  in  consultation  with  the  Governor  of
 the  state  will  be  empowered  to  issue  an  order  to  increase  the  scheduled  areas  रण  a  state,  Even  after

 "80  many  years  of  independence  the  lot  of  the  people  belonging  to  scheduled  castes  and  scheduled
 Tribes  remains  as  it  was  before,  they  are  leing  exploited  even  now.

 I  know  about  the  condition  in  the  staty  of  Bihar.  The  money  lenders  are  looting  the  poor
 people.  In  spite  of  the  legislation  enacted  by  the  state  Government  things  have  not  improved.

 "The  land  belonging  to  the  tribals  has  been  taken  over  by  other  people  without  any  registration
 etc,

 The  problems  of  scheduled  tribes  have  not  been  solved.  The  big  business  houses  like  the
 Tatas  arenot  doing  any  thing  in  that  area,  The  problems  of  the  tribes  रण  various  states  are
 identical.  These  people  are  leading  different  type  of  life  which  is  away  from  the  nationa
 mainseam  .  They  should  be  inspired  to  join  the  national  mainstrearm.

 The.  people  belonging  to  Tharu  tribe  a  were  settledin  Champaran  district  of  Bihar  by  the
 Britishers.  Their  problems  have  not  been‘solrred

 even
 now  Government  should  pay  attention

 to  this  and  help  these  people.

 The  scheduled  areas  should  be  given  reognition  on  the  basis  of  Par  chayats.  If  a  certain
 ‘pan  chyat  area  has  got  forty  percent  oftribesit  be  decfared  aschedufed  areajs.  Allthe  develop-
 mental  schemes  for  such  areas  should  be  implemented

 There  should  be  uniform  rules  in  all  the  sta  tes  for  giving  recognition  to  scheduled  Tribes.
 Now  different  states  have  their  own  sets  of  rul  es  in  this  regard.
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 1  wantto  refer  tothe  Tharu  people  of  Champaran  area  again,  The  are  exploit-
 ing  these  people.  Their  developmentis  beingsneglected  gicne  long.  The  scheduled  castes  and
 scheduled  Tribes  Commission  of  Bihar  has  recommended  that  these  tribes  should  be  recognised
 as  much  tribes.  Itis  unfortunate  that  the  Central  Government  ard  the  State  Government  have,
 not  paid  attention  to  this

 The  statement  of  objects  and  reasons  of  this  billsays  that  the  Central  Government  propoes
 to  spend  Rupees  200  crores  for  the  development  sperd  rupees  of  scheduled  castes  and  sche-
 duled  tribes  during  the  fifth  five  year  plan  period  .  This  willnot  help  these  people  who  have

 not  been  declared  as  belonging  these  tribes.

 श्री  पी०  पार्थसारथी  पीठासीन  हुए
 |  SHRI  PARTHASARATHY  in  the  Chair

 In  the  end  I  want  tosay  that  in  theintetres  of  country‘s  national  unity  and  emotional  integra-
 tion  the  problems  of  tribes  should  be  solved  expeditiously.

 श्री  सुबोध  :
 मैं  पांचवीं  श्रनुसूची  के  श्रन्तगंत  da  बढ़ाने  के  खिलाफ

 |  सरकार  ने  ऐसे  क्षेत्रों  के नही ंहुं
 ।  परन्तु  मैं  मंत्री  महोदय  से  कुछ  बातें  जानता  चाहता हूं

 विकास  के  लिए  कुछ  रियायतें  दी  हैं  ।  क्या  उन  क्षेत्रों  के  लोगों  के  श्राथिक  विकास  के  बारे  में

 कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  नियुक्त  किये  गये  श्रायोगों  ने  यह  निष्कष  निकाला

 है  कि  इन  क्षेत्रों  के  विकास  हेतु  नियत  राशियों  को  अन्यत्र  प्रयोग  किया  जाता  रहा है  ।

 इन  क्षेत्रों  को  बढ़ाया  जा  रहा  है  जानकर  प्रसन्नता  होती  है  कि  इस  विध  यक  के  अ्रन्तगत

 जातियों के  लोगों  के  दो  तिहाई  लोगों  को  लाभ  ।  सरकार ने  जो  फार्मूला  बनाया  है  उससे

 पश्चिमी ब  गाल  राज्य  को  सन्तोष  नहीं  होगा  ।  वहां  पर  जनसंख्या  का  घनत्व  बहुत  है  ।

 ऐसे  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  किस  श्राधार  पर  राशियां  निर्धारितਂ  की  जायेंगी  |  सरकार  को  राशियों

 के  oder  के  मामले  में  बड़े  ध्यान  से  काय  करना  होगा  ।  यह  देखना  होगा कि  पांचवीं

 अनुसूची  में  शामिल  न  होने  वाले  क्षेत्रों  के  साथ  न्याय  होता  है  ।

 यह  एक  श्रच्छीਂ  ब।त  हैं  कि  ऐसे  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  200  करोड़  रुपए  श्रावंटित

 किये गये  हमेंइस  बारे में  होने  वाली  प्रगति  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  मध्य  प्रदेश के  जनजाति

 क्षेत्रों  में  इसाई  धार्मिक  संस्थाएं  कन्याणं  कार्यों  में  लगी  हुई  हैं  ।  उनका  कार्य  बहुत  सराहनीय  है

 भारत  सेवक  समाज  के  ग्रन्तगत  कार्यरत  संस्था  का  काम  इतना  अच्छा  नहीं  हैं  ।

 मैं  इस  विधेयक  का  समथन  करता  हुं  ।

 श्री
 (Bazqr)  :  :  यह  विधेयक  एक  अविवादास्पद  विधेयक  हैं/इसके

 अ गत  राष्ट्रपति  को  अनुसूचित  क्षेत्रों  की  सीमाएं  बढ़ाने  का  श्रधिकार  मिल  जायेगा  ।  जनजाति

 क्षेत्रों
 के

 विकास  हेतु  राज्य  सरकारों  ने  श्रपने  प्रस्ताव  केन्द्र  को  भेज  दिये  यदि  va  प्रस्तावों

 को  हमें भे  जा
 जाता  तो

 श्रच्छा  होता  ।  मैं  सम  झता  हु  कि  इस  प्रकार  के  विकास  हेतु  ae  क्षेत्र  भी

 घोषित  किये  जायें  ।

 स्वतन्त्रता  प्राप्ति  से  पहले  कुछ  एसे  क्षेत्र  थे
 जिनका  विकसा  राज्य  जिम्मेदारीਂ  होतीਂ

 ।  उन  क्षेत्रों  को  एरियाਂ  कहते  थे  ।  श्रब  उन्हें  श्रनुसूचित  क्षेत्र  ver  जाने  लगा  है

 इन  क्षेत्रों
 के

 प्रशासन  के  लिए  सरकार.की  विशेष  जिम्मेदारी  जनजाति  क्षेत्रों
 के

 विकास  में  बहुत

 सुधार
 की  ग्रावश्यकता है  ।  इस  समय  हम  पाचवीं  योजना  को  कार्यान्वित  कर  रहे  हैं  ।  हमें

 मालूम  नहीं  है  कि  200  करोड़  रुपए  में  प्रत्येक  राज्य  को
 कितनी

 राशि  दी  गई  हैं  ।  उदाहरण

 के  लिए  मैं  उड़ीसा  के
 बारे

 में
 जानना  चहता हूं

 ।
 वहां की  सरका  ने  क्या

 योजना  भेजी  है  ?

 मैं  उस  पर  ठोस  सुझाव  दे  सकता हुं
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 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 राज्य  सरकार  के  कौन  कौन  से  क्षेत्रों  को  विकास  के  लिए  चुना

 है  ।  कुछ  दिन  पहले  मंत्री  महोदय  कह  रहे  थे  कि  उड़ीसा  की  कुल  32  परियोजनायों  में  से

 केवल  8  के  लिए  स्वीकृति  दी  गई  हैं  ।  इस  जानकारी  से  हमारी  सन्तुष्टी  नहीं  होती  ।  मैं  सभी

 परियोजनाओं  की  gta  चाहता  हुं  ।

 मेरा  क्षेत्र  sala  कोरापुट  एक  जनजाति  क्षेत्र  हैं  80  प्रतिशत  लोग  जनजाति

 1938  में  वहां ए  से  क्षेत्रों  के  लिए  जांच  समिति  नियुक्त  की  गई  सरकार  ने  fate

 को  लागू  किया  था  ।  परन्तु  इस  बारे  में  कानूनों  का  बहुत  त्ूटिसूर्ण  रहा  है  ।

 aa  प्रधान  मंत्री  के  20  सूत्री  कार्यक्रम  से  समस्या  के  समाधान  की  दिशा  में  कायं॑वाही  at

 रही  है  ।  गुह  मंत्री  को  इस  काय  को  अ्रपने  हाथ  लेना  चाहिए  ।  भारत  सरकार  को  इन  क्षेत्रों

 के  विकास  की  र  विशेष  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 जनजाति  सलाहकार  परिषद्  सभी  विकास  योजनाओं  की  छानबीन  कर  सकेगी  ।  परिषद  की

 सलाह  राज्यपाल  के  लिए  मान्य  होगी

 मेरे  मानीय  मित्र  श्री  बसुमतारी  क्षेत्र  प्रतिबन्ध  की  बात  कर  रह ेथे  ।  इसके  बारे  में

 मैं  उन्हें  श्रांतिजहैं जिसे  मैं  स्पष्ट  करना  चहता  हूं  ।  संशोधन से  पुर्व  स्थिति  यह  थी  कि  एक  विशिष्ट

 क्षेत्र में  जिस  जाति  को  श्रादिवावी  समझा  जाता  at,  उसे  wa  क्षेत्र  में  आादिवासी  नहीं  समझा

 लाता  था  ।  लेकिन  संशोधन  में  यह  व्यवस्था  है  कि  wa  प्रत्येक  क्षेत्र  में  उसे  श्रादिसासी  ही  समझा

 जाएगा  |

 सरकार  यह  कसे  सुनिश्चित  करेगी  कि  जिन  क्षेत्रों  में  की  संख्या  50  प्रतिशत  से

 कम  वे  क्षेत्र  बिकसित  है
 ?  श्रादिवासियों के  विकास  के  लिए  भी  कुछ  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 भ्रनुच्छेद  संख्या  339  के  अ्रन्तगंतਂ  केन्द्र  सरकार  को  श्राददिवासियों  के  लिए  कल्याण  कार्य  करने  का

 श्रधिकार  है  ।  इसलिए  गृह  मंत्रालय  जिसने  शभ्रनुसूचित  जाति  तथा  श्रनुसुचित  जनजाजातिਂ  तथा

 पिछड़े  वर्गो ंके  कल्याण  का  भार  श्रपने  ऊपर  लिया  मेरा  श्रनुरोध  हैं  कि  वह  इस  शर  पुरा

 ध्यान  दें  तंथा  ag  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कार्यूवाही  करें  कि  प्रत्येक  परियोजना  निर्धारित  wafer

 के  गृह  मंत्रालय  को  कठिनाइयों  तथा  रुकावटों  का  भी  पता  लगाना

 ताकि  श्रादिवासी  क्षेत्रों  का  विकास  हो  सके  ।

 Shri  R.S.  Panday  (Rajhandgaon):  Irise  tosupport  the  fifth  schedule  to  the  Constituion
 Bill.  This  is  a  simple  Bill  and  its  objects  are  clear.

 Allthose  areas  where  the  tirbal  population  is  more  than  50  percent  have  been  covered  under
 this  Bill.  In  Madhya  Pradesh,  the  population  रण  tribals  js  about  33  percent  of  the  total  population
 of  the  state.  Many  areas  of  that  state  have  been  left  out  from  this  Bil.  I  would  therefore,  slike
 to  Know  what  would  happen  to  those  areas  where  the  tribal  population  is  less  than  50  percent  of
 the  total  population,  Is
 in  those  areas  also.

 uggest  that  equal  attention  should  be  given  for  triba]  development  in

 Rupees  two  hundred  crores  have  been  setapartfor  tribal  development  during  the  fifth  five

 should  be  increased  to  Rs.  500  crores  an
 year  plan  period.  In  view  of  the  magnitute  of  the  problems  thisis  a  meagre  amount  This  amount

 on  the  welfare  measures  in  each  year  o
 d  arrangements  must  be  made  to  spent  Rs.  100  crores,

 f  the  five  year  plan.
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 The  Prime  Minister  has  suggesteq  that  a  special  call  for  tribal  development  should  be  created
 in  each  state,  I  wouldlike  to  know  how  manystates  have  impjemented  this  suggestion.

 श्री  पी०  बेंकटासुब्बया  :  मैं  संविधान  की  पंचम  अनुसूची  के  संशोधन  का

 स्वागत  करता

 योजना  श्रायोग,ने
 पांचवी  योजना  में  अनुसूचित  जाति  के  विकास  दे  लिए  200  करोड़  झुएडाी

 श्रावंटित  म्म्भि  हैं  यह  राशि  ग्रादिवासी  क्षेत्रो  ब  विकास  के  लिएविभिन्न  राज्य  सरकारों  द्वारा

 विनियोजित  राशि  से  अ्रतिरिक्त  है  ।  इस  संशोधन  में  जातियों  के  विकास  ऐ  लिए  व्यवस्था

 की  गई  है  ।

 देश  के  2  करोड़  को  लाभन्वित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  उप-प्रोजनता  का  विचार

 हाल  में  नहीं  बनाया
 गया  है  यह

 विचार  बहुत  पहले  का  है  ।  योजना  श्रायोग  तथा  राज्य  asst

 को  श्रादिवासी  क्षेत्रों  के  महत्व  का  पता  लगाने  तथा  उनके  सामाजिक  ate  ग्राथिवः  विकास  चरने  के

 लिए  कुछ  समय  लग  गया  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  द्रांध्र  प्रदेश  में  नक्सलवादी  तत्व  तोड़कोड़  को

 कार्यवाही  vet  तथा  arene  गठिविधियां  चलाने  के  लिए  श्रादिवासी  लोगों  को  झपना  शिप्र  बनाते

 थे  ।  सरकार  ने  इस  खत  रे  को  महसूस  far  श्रौर  उन्होंने  इस  क्षेत्र को  विकसित  करते  के

 लिए  बड़े  पैमाने  पर  सहायता  देनी  शुरू  कर  दी  ।  वहां  एक  झ्रादिवासी  विकास  निगम  स्थापित  किया

 है  ताकि  श्रादिवासी  लोगों  का  wer  लोगों  द्वारी  किए  गए.शोषण  को  समाप्त  किया  जा  सके  यह

 fara  भली  भांति  काय  कर  रहा  है  ।  श्रांध्र  प्रदेश  ने
 राज्य  मैं

 के  भूमि  विकास

 बैंक  खोल  दिया  है  ।  यह  बैंक  इनਂ  लोगों  को  भूमि  के  विकास  के  लिए  ऋण  देता  है  ।  ग्राशा  है  अन्य

 राज्य  सरकारें  भी  इसी  प्रकार  की  संस्थाए  खोलेगी  ताकि  भ्रादिवासियों  का  कल्याण  हो  सके  |

 ग्रादिवासियों  को  राष्ट्रय  जीवन  का  अंग  बनाया  जाना  चाहिए  ।  जब  तक  ऐसा  नहीं  किया

 20  सत्ती  कार्यक्रम  के  महत्व  का  पता  नहीं  लग,सकता  ।  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  wie  प्रदेश

 में  बंधक  मजदूर  प्रथा  को  समाप्त  करने  के  लिए  जोरदार  कार्यवाही  की
 जा  रही  है  ।  शिक्षा  के

 प्रसार  के  लिए  भी  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 भ्रादिवासियों  की  जमीनें  sex  लोगों  द्वारा  हथिया  ली  गई  थी  att  ये  इस  श्रादिवा सियों

 नाम  से  जोत  रहे  थे  va  यह  sfirfaay  बना  दिया  गया  है  कि  कोई  भी  व्यक्ति  श्रादिवासियों  की

 जमीन  को  नहीं  जोत  सकता  ।  योजना  TANT  द्वारा  200  करोड़  रुपये  की  निर्धारित  की  गई

 से  भी  श्रादिवासियों  को  काफी  लाभ  होगा  ।  we  एक  weet  शुरुग्रात  है  श्र  मैं  इसके  लिए  भारत

 सरकार  को  बधाई  देता

 झ्रादिवासी  विकास  गतिविधियों  से  सरकार  को  भी  राजस्व  प्राप्त  होगा  जो
 फिर  उनके  विकास

 के  लिए  लगाया  जा  सकता  है  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  स्वागत  कर्ता  हूं  ।

 Shri  M.C.  Daga(Pali):  rise  tosupport  this  Bill.  There  are  12  big  tribal  villages  in  this
 district  of  Paliin  Rajasthan.  Similarly  there  is  a  substantial  population  of  tribaln  distric¢
 Siroh  in  thesame  state  but  those  areas  have  not  been  jncluded  in  the  Bill,  presumably  pacause
 the  population  oftribalsin  those  pockets is  less  than  50  percent  of  the  total  population  of  those
 districts.  I  would  therefore  like  to  know  in  what  way  Government  propose  to  help  those  tribals
 who  have  been  left  out  from  the  purview  of  the  Bill.

 Recent  report  of  the  Estimates  Committee  has  mentioned  thattribals  development  plans  could
 not  be  implemented  properly

 and  vigorously  because  those  who  are  entrusted  wjth  the  work  of
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 implementation  lacked  zealand  missionary  spirit.  This  should  be  100६6  01010,  Only  those  persons
 who  are  endowed  with  missionary  zeal  and  aspirit  of  service  should  be  entrusted  with  this
 work  of  tribal  development.

 Present  condition  of  tribals  is  far  from  satisfactory  .  They  are  still  groaning  ur  der  heavy  किन
 debtedness.  Their  lands  are  being  taken  bynon  tribals  ar d  the  evil  practice  of  bourded  labour  is
 still  prevalent  here.  In  fact,  they  arestill  livting  undersub-human  con  diticrs,  In  order  to  protect
 those  persons  from  being  exploited  and  to  enable  them  tomarch  forward,  special  laws
 should  be  enacted  for  their  welfare  under  this  schedule.

 श्री  गिरिघर  गोमाँगो  रापुट  )  :  मैं  इस  विधेयक  का  समथेन  करता  हुं  ।  कुछ  ग्रादिवासी

 क्षेत्रों  में  काफी  प्रगति  हुई  है  श्रौर  कुछ  में  पर्याप्त  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।  जहां  प्रशासनिक  व्यवस्था

 geet  है  वहां  भ्रच्छे  परिणाम  निकले  हैं  लेकिन  जहां  पग  प्रशासनिक  ढांचा  ठीक  नहीं  है  वहां  हमने

 कुछ  भी  प्रगति  नहीं  की  है  ।  मंत्री  महोदय  उन  राज्यो  के  नाम  बताए  जिन्होंने  stat  राज्य  यो  जनाश्रों

 में  श्रादिवासी  क्षेत्रों  के  लिए  श्रंतिम  oraza  किये  हैं  साथ  ही  उन  मंत्रालयों  के  ara  थी  बतायें  जिन्होंने

 उप-योजना  क्षेत्रों  के  लिए  धन  श्रावंटित  किया  उपयो जना  क्षेत्रो  में  वित्तीय  संस्थाश्रों  का  संकलन  किया

 जाना  चाहिए  ।  उपयोजना  के  श्रंतगत  प्रस्तावित  लक्ष्य  को  हेतु  केन्द्र  तथा  राज्य  दोनों  ही

 स्तरों  पर  विभिन्न  विकासीय  विभागों  का  समेकन  आवश्यक  है  ।  यदि  राज्य  सरकारें  fore  संबंधी

 तिथियों  wiz  सिद्धान्तों  से  सहमत  नहीं  होती  ate  ग्रगर  वह  धन  नहीं  देती  तो  केन्द्र  विशेष  सहायता

 घरन  को  तौर  राज्य  धनਂ  को  मिलाकर  प्रत्यक्ष  ही  परियोजना  श्रधिका  रियों  को  भेज  सकता  है  ।

 इन  क्षेत्रों  में  जन  तक  काम  चलता है  ।  ग्रत  श्रादिवासी  क्षेत्रों  के  लिए  जो  धन  दिया

 जाता  है  वह  जून  के  wear  तक  होना  चाहिए  ।

 सरकारी  काम  में  ग्राहिस्ता  अहिस्ता  झपे  बढ़ने  की  प्रणाली  है  ।  श्रादिवासी  क्षेत्रों  के  लिए

 केन्द्र  को  एकीश्रत  प्रशासनिक  ढांचा  बनाना  चाहिये  ।  योजना  झ्रायोग  का  एक  दल  है  जोकिਂ

 श्रादिवासीਂ  क्षेत्रों  के  प्रशासनिक  ढांचे  का  श्रध्ययन  करता  है  ।  उन्होंने  इस  कार्य  के  लिए  एक  विशेष

 ढांचा  अ्रपनाया  हुमा  है  ।  क्या  विभिन्न  राज्यो  से  इस  प्रकार  के  प्रशासनिक  ढांचे  को  श्रपनाने
 के  लिए

 कहा  गया  है  ?

 मेरा  अन रोध  है
 कि  श्रादिवासी  क्षेत्रों  के  प्रशासनिक  स्तर  को  बढ़ाने  के  प्रश्न  पर  मख्य  मंत्रियों /

 राज्य  सरकारों  से  बातचीत  करनी  चाहिए  ।  यदि  शदिवासीਂ  क्षेत्रो  के  लिए  उचित  प्रशासनिक  ढांचा

 बनाया  जाता  है  तो  निश्चय  ही  वहीं  प्रगति  होगीਂ  ॥

 Sardar  Swaran  Singh  50091  I  welcome  this  Bill  because  the  consti-
 tuency  which  I  represent  here  consists  mostly  of  schedule  tribes  ard  Adivasis.  My  frierd  Shri
 Kartik  Oraon is  holding  the  chairmanship  of  Development  Beards  ard  heis  fully  aware  of
 this  fact  that  these  boards  in  tribal  areas  do  not  posses  much  power.  ChhotaNagpur  Deve-
 lopment  Board  is  not  only  a  Board  which  is  not  having  adequate  powers  to  exercise  an  effective

 contro]  over  the  affairs  .So  my  first  submission  is  that  steps  should  be  taken  to  give  sufficient
 powers  to  these  development  Boards.

 Seconder  under  paragraph  6  (2)  of  the  fifth  schedule  to  the  Constitution  the  Presidentis  «mpow-
 ered  tochangethe  existing  boundaries  of  the  Scheduled  areas  by  way  of  ratification.  Now  with
 this  amendment  we  are  empowering  the  President  to  increase  the  area  of  the  scheduled  Areas
 in  any  state.

 I  want  to  know  what  wil]  be  the  criteria  for  the  increase  of  area?

 My  other  submission  is  that  a  boundar  y  commission  should  be  set  up  for  proper  demarcation of  the  boundaries  of  schedule  d  Areas,  While  drawing  or  demarcating  the  boundaries?  the  concer- ned  M.Ps,  M.L.A.S.  and  10  cal  people  should,  be  consulted, Tae  Government  should  pay  special attention  to  the  provisions  in  th  e  5th  Schedule  forthe  proper  administration  of  Sckeduled  area.

 138



 8  1898  संविधान  पंचम  wager  विधेयक

 Lastly  [may  mention  that  in  RanchiAdivasilawyers  exploit  poor  adivasis.  Steps  sho  ul 10.0
 also  be  taken  to  check  such  things,  With  these  words  I  support  this  Bill.

 श्री  चपलेन्दु  भट्टाचार्य  )
 :  यह  विधेयक  स्वागत  योग्य  है  क्योंकि  यहँ  व्यवस्थाश्ों

 को  युक्तिसंगत  बनाता  है  ग्रौर  wa  उपयोजना  क्षेत्र  अनुसूचित  क्षेत्र
 के

 समनरूप  बन  गया  है  ।  श्र्ब

 कार्यवाही  का  मार्ग  प्रशस्त  हो  गया  है  कुछ  प्रक्रिया  सम्बन्धी  कठिनाइयां  नहीं  art  चाहिए  ।

 योजना  झ्रायोगਂ  में  खंडवार  दृष्टिकोण  से  उद्देश्य  हल  नहीं  होगा  ।  ग्राम  पंचायतों  को  श्राधार

 बनाया  जाना  चाहिए  ताकि  श्रांचल  को  ।  यदि  ऐसा  करना  संभव  नहीं  है  तो  सरकार  को  कम  से  कस

 उन  wiaat  के  लिए  जिनकी  20  प्रतिशत  जनसंख्या  की  है  उसके  लिए  प्रति  व्यक्ति

 करना  चाहिए  ताकि  श्रादिवासी  क्षेत्रों  waar  आदिवासी  ग्रामों  पर  घन  व्यय  करक  प्रगति

 की  जा  सके  ॥

 हमें  भारत  सरकार  की  नीतियों  जिनके  विषय  में  नए  झाथिक  कार्यक्रम  में  स्पष्ट  रूप  से

 बताया  गया  कार्यरूप  देने  के  लिए  एक  सजग  aye  संगठनात्मक  ढांचे  का  विकास  करना

 होगा  |  गृह  मंत्रालय  ने  इस  उपयोजना  को  वहद  पंचवर्षीय  योजना  का  एक  ग्रंग  माना  है  इतके  लिए
 -
 e  म  उनका  धन्यवाद  करते  हैं  पहली  योजना  से  हीਂ  इसे  उसमें  स्थान  दिया  जाना  चाहिए  था  ।  अगर

 ऐसा  किया  जाता  तो  स्थिति  में  ag  हेर  फेर  नहीं  होता  ।

 200  करोड़  रुपये  की  राशि  से  हभ  इस  ग्रतर ल  को  जो  फि  पिछले  25  वर्षों  में  हो  Tar

 पुरा  नहीं  कर  सकते  ।  में  प्रभावी  संकलन  होता  चाहिए  ।  आंचलवार  alata  को  ग्राम

 पंचायतवार  श्रावंटनਂ  बना  दिया  जाए  अथवा  अ्रांचलों  को  जनसंख्या  में  श्रादिवासी  50  प्रतिशत

 से  कम  है  उनमें  प्रति  व्यक्ति  के  ग्राधार  पर  orden  किया  जाए  ताकि  उन  श्रांचलों  के  श्रादिवासी  ग्राम

 इस  मुख्य  धारा  में  मिल  सकें  ।

 श्री  चन्द्रिका  ware:  हिमालय  के  क्षेत्र  की  ठारु  जनजाति  के  काफी  लोग  उत्तर

 प्रदेश  के  मैदानों  में  जाकर  बस  गए  हैं  लेकिन  उन  लोगों  की  दशा  शोचनीय  है  ।  जिन  क्षेत्रों

 में  यह  लोग  रहते  हैं  उन्हें  भी  प'चवीं  के  अ्रन्त गत  शामिल  कर  लिया  जाना  चाहिए  ।

 Shri  Chandrika  Prasad  (Ballia)  :  I  welcome  the  present  Bill.  In  thisregard  I  may  submit
 that  a  number  of  people  belonging  to  Tharu  Tribe,  which  belongs  to  Himalayan  ‘Tribal  Area,
 have  gone  to  plainsin  U.P.  and  hayesettled  down  there,  The  fact  of  the  situation  is  that  eco-
 nomic  condition  of  these  people  is  not  at  allsatisfactory.  Ths  condition  is  very  bad  and  the
 areas  in  which  these  people  live  should  be  included  in  the  Fifth  Schedule.

 Shri  M.G,  Uikey  (Mandal)  :  I  am  thankful  to  the  Minister  for  bringing  forward  this
 legislation  but  atthesametime  I  wantto  make  afewsubmission  in  this  regard.  In  my  consti-
 tuency  have  got  17revenue  circles  out  of  which  2  revenue  circles  are  scheduled  areas,  In  those
 circles  there  are  65  forest  Villages.  But  since  Septemberlastthe  daily  wages  of  the  workers
 employed  to  by  the  forest  Department  have  not  been  paid,  Contributions  to  the  tone  of  800  rupees
 were  collected  from  the  people in  the  name  of  Indiraji.  This  matter  should  into  by
 C.B.I.  Similarly  the  people  in  the  forest  villages  are  alsosubject  toexploitations  by  forest  officials
 and  money  lenders.  Steps  should  be  taken  for  putting  an  end  to  this  exploitation.

 Iam  thankful  to  the  Prime  Minister  for  her  20  point  programme  because  whatever  had  not
 happened  in  the  last  25  years  has  happenedin  this  year.  A  good  number  of  works  have  been  done
 for  the  tribal  welfare.

 LastlyI  may  submit  thatthe  condition  of  triba]  areas  could  improve  only  ifthe
 ment  paid  special  attention  to  those  areas.  So  mysubmission  is  that  special  watch  should  be  kept
 over  the  administration  of  these  areas.  On]y  thus  the  development  of  these  areas  could  be
 possible.
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 Schedule  to  the  Constitution  (Amendment)  Bill  Bhadra  8,  1898  (Saka)

 शी  alo  ato  नायक  :
 )

 :
 भ्रमुच्छेद  342  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  fH  राष्ट्रपति

 को  अनुसूचित  जनजातियों  के  बारे  में  जारी  करनी  होगी  ।  अनुसूचित  क्षेत्र  भाग  के

 राज्य  श्रादेश  1950  का  श्रादेश  है  जबकि  महाराष्ट्र  कर्नाटक  शौर  गुजरात  के  राज्य  बम्बई  राज्य

 के  नाम  से  जानी  जाती  थी  ।  ग्रनुसूचित  जातियां  बहुत  दूर  दूर  बसती  थीं  ।

 इस  देश  में  जनजात्यों  के  बारे  में  कभी  सम्पूर्ण  प्रामाणिक  सर्वेक्षण  नहीं  कराया  गया

 विधिवत  तथा  सरकार  को  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  निकाय,की  स्थापना  करनी  चाहिए  ।  जिसका  नाम

 भारतीय  मानव  विज्ञान  सर्वेक्षण  रखना  चाहिए  तभी  मेरे  जिले  में  रह  रहे  लगभग  एक  लाख  श्रादिवासी

 लोगों  का  पता  लगाना  संभव  हो  सकेगा

 जब  तक  भारत  सरकार  इन  बातों  का  पूर्ण  सर्वेक्षण  नहीं  करती  तब  तक  इत  सुधारों  त्रौर

 संशोधनों  से  केवल  उन्हीं  जनजातियों  को  लाभ  होगा  जो  कि  पहले  से  इनका  लाभ  उठा  रही  है  शे झ्र र  इससे

 उन  भ्रचुसूचित  जाति  क्षेत्रों  को  कुछ  नहीं  लाभ  होगा  जिन्हें  कि  इसकी  सख्त  जरूरत  है  ।
 सरकार

 को

 इस  पहलू
 की  श्रोर  भी  ध्यान  देना  चाहिए

 गह  कामिक  श्रौर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कांय  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  श्रोम  :  इस  विधेयक  को  समेत  करते  सदस्यों  का  मैं  ग्राभारी हूं
 ।  नीति  में

 यदि  कुछ  feat  न  होती  तो  फिर  भला  हमें  उसमें  करने  की  ही  क्यों  पड़ती  ?

 इस  सदन  को  तथा  प्रत्येक  व्यक्ति  को  यह  ज्ञात  है  किं
 देश  के  श्रत्यघिक  भ्रविकसित  ग्रौर

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  श्रादिवासियों  का  सदियों  से  शोषण  होता  wr  रहा  उनके  कष्टों  को

 देख  कर  हमारी  प्रधान  मंत्री  ने  ्रादिवासियों  के  विकास  की  झोर  विशेष  cara  दिया  है  प्रौर  पहली  बार

 पाँचवीं  योजना  में  समेधि'त  श्रादिवासी  विकास  खण्ड  बनाए  गए  हैं  ।  इन  खण्डों  के  बनाए  जाने  का  मुख्य

 उद्देश्य  भ्रादिवासियों  को  शोषण  से  बचाना  तथा  उनके  जीवन  स्तर  ६.7 ह ् गैर  शिक्षा  स्तर  को  उठाना  है  ।

 ज्यों  ही  प्रादिवासी  कल्याण  at  विषय  गृह  मंत्रालय  में  ग्राया  हमने  तुरन्त  ही  मुख्य  मन्त्रियों

 शौर  श्रादिवासी  कल्याण  से  सम्बन्धित  राज्यों  के  मन्त्रियों  का  एक  सम्मेलन  जिसमें  कई  कड़े

 ददा निणंय  लिए  गये  ।  पहला  निर्णय  श्राबकारी  नीति  में  परिवर्तन  करने  का  था  ।  ag  निर्णय  किया  गया

 कि  ठेकेदारों  द्वारा  श्रादिवासी  क्षेत्रों  में  शराब  बेचना  बन्द  किया  जाए  ।  कुछ  राज्यों  में
 ग्रा  दिवासी

 क्षेत्रो

 में  नई  श्राबकारी  नीति  को  लागू  कर  दिया  गया  है  तथा  ठेफेदा रों  द्वारा  शराब  का  बेचना  बन्द  कर

 दिया  गया  है  I

 दुसरा  प्रश्न  है  भूमि  सम्बन्धी  विधानों  की  समीक्षा  यथा  साहुफारों  ae  अन्य  शोषणकर्ताग्रों

 द्वारा  येन-केनਂ  प्रकारेण  श्रादिवासियों  की  हथियाई  गई  भूमि  को  उन्हें  वापिस  दिलाना  20  सूती  कार्यक्रम

 के  अ्रन्तगंत  पहली  बार  इस  सम्बन्ध  में  कार्रवाही  की  रही  है झर  श्रधिकतर  राज्यों  ने  इस

 सम्बन्ध  में  कानून  पास  किए  जिसके  द्वारा  ऑ्रादिवासियों  को  उनकी  हथियाई  गई  भूमि  वापिस  दिला

 दी  गई  है  ।

 वन  क्षेत्रों  में  ठेकेदार  शभ्रादिवासियों  से  व  ्  oC  पाद  बहुत  कम  मूल्य  पर  खरीद  कर  उनका

 शोषण  करते  हैं  ।  वे  उन  उत्पादों को  सरकार  श्रौर  श्रन्य  एजेन्सियों  को  उंचे  ऊंचे  दामों  में  बेंचकर

 श्रत्यघिक  लाभ  कमाते  हमने  राज्य  सरकारों  को  कहा  है  कि  इसे  बन्द  किया  जाए  झौर  इन  छोटे

 वन  उत्पादों  को  सहकारी  समितियाँ  खरीदें  agar  राज्य  सरकारें  स्वयं  उन्हें  खरीदें  जिससे
 पुरा

 बिचौल्यिों  को  न  मिल  कर  arg  ग्रादिवासियों  को  मिले  ।
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 विपणन  के  क्षेत्र  में  भी  हम  कुछ  कदम  उठा  > o ~
 हैं  जिससे  साहु  कारों  द्वारा  झ्ादिवासियों  का

 शोषण  समाप्त  हो  शोषण  समाप्त  करने  के  लिए  arty  पास  किए  गये  ।  एक  वैकल्पिक  ऋग

 व्यवस्था  भी  उपलब्ध  कराई  गई  है

 पहले  श्रादिवासो  क्षेत्रों  में  नियुक्त  दण्ड  समझा  जाता  था  ।  किसो  nfrare  के  शहरी

 क्षेत्र  में  प्रयोग्य  पाए  जाने  पर  उसे  श्रादिवासी  क्षेत्र  में  नियुक्त  कर  दिया  जाता  था  ।  हमने  राज्य

 सरकारों  से  कहा  है  कि  इसे  सवधा  बन्द  किया  जाए  तथा  पोप  शौर  ईवानदार  अ्धितारियों  को

 ही  वहाँ  नियुक्त  किया  जाए  |

 एक  अरन्य  बात  यह  उठाई  गई  है  कि  पांचवीं  योजना  में  इस  काय  के  लिए  रखे  गये  200

 करोड़  रुपये  की  राशि  अधिक  नहीं  है  ।  जहां  तक  इस  art  का  सम्बन्ध  है  धन  को  कमो  नहीं  है

 एसा  नहीं  है कि  200  करोड़  रुपया  ही  इसके  लिए  रखा  गया  नई  नोति  के  भ्रस्तगंत  पांचवों

 योजना  में  ग्रादिवासी  क्षेत्रों  पर  हमारी  1400  करोड़  रुपया  खर्च  करने  को  यो  जता  है  ।  146  समेकित

 ऑदिवासी  विकास  खण्ड  बनाए  गय  हैं  ।  इसके  लिए  धन  का  faata  चार  भागों  में  बांट  कर  किया

 गया  oe ST  की  योजना  का  केन्द्र
 सं

 चालित  प्रोजनाओं  से  लाभ
 विशेष  केन्द्रीय  सहायता

 संस्थास्रों  द्वारा  वित्तीय  सहायता  |  j

 1400  करोड़  रुपये  में  से  952  करोड़  रुक्पा  राज्य  योजना  200  करोड़  रुपया

 विध्वेष  केन्द्रीय  सहायता  से  तथा  ७५ ग़  अरन्य  स्रोतों  से  प्राप्त  होगा  ।  149  समेकित  ग्रादिवासी  विकास

 परियोजनाग्रों  में  से  राज्यों  से  केवल  41  का  ब्यौरा  मिला हैं  ।  हम  राज्यों  को  लिख  रहे  हैं  कि

 पांचत्रीं  AYHAT  के  समाप्त  होने  में  केवल  दो  ag  रह  गए  हैं  ate  यदि  वे  काय  में  तेजी  नहीं  लाएंगे  तो

 a  धन  राशि  को  व्यय  नहीं  कर  सकेंगे  ।  हमने  इन  परियोजनाओं  के  लिए  जो  रुपया  दिया  है  उसे  feat

 अन्य  काम  में  नहीं  लगाया  जा  सकता  पहले  यह  धन  अन्य  कामों  में  लगा  दिया  जाता  था  परन्तु  ऐसा

 नहीं  होगा  ।

 यह  कहा  गया  है  किਂ  त्रिपुरा  में  राष्ट्रपति  के  श्रादेश  से  श्रादिवासी  क्षेत्रों  को  श्रनुसुचित  किया  जा

 सकता  है  ।  यह  fazae  उन  राज्यों  के  बारे  में  है  जिनमें  अतसुचित  क्षेत्र  पहले  ही  से  थे  परन्तु  अरब

 उनकी  विस्तार  करना  है  ।  यह  विस्तार  राष्ट्रपति  के  ग्रादेश  से  न अ  किया  जा  सकता  |  पहले  राष्ट्रपति

 केवल  सीमायरों  में  फेर  बदल  कर  सकते  थे  |  यदि  वे  नए  ्रनुसू  चित  क्षेत्र  घोषित  करना  चाहें  तो  नहीं

 कर  सकते  थे  ।  ma  इस  विधेयक  के  ह. अ्न्तगंत  वे  कुछ  नए  अ्रनुसुित  क्षेत्रों
 की

 घोषणा  कर  सकते  हैं

 बिहार  के  उन  क्षेत्रों  को  AAG aT  घोषित  करने  का  प्रश्न  उठाया  गया  जिन  में  थारू  जाति  के
 लोग  रहते  हैं  थारू  जाति  को  बिहार  में  श्रतूसूचित  जातियों  में  शामिल  नहीं  किया  गया है

 ।

 उन्हें  शामिल  करने  के  बारे  में  उचित  समय  पर  विचार  किया  जा  सकता  ।  किसी  क्षेत्र  को

 सुचित  क्षेत्र  तभी  घोषित  किया  जा  सकता है  जबकि  वहू  रहने  वाली  जाति  को  अनुसूचित  जाति  घोषित

 कर  दिया  जाए  |

 यह  कहा  गया  है  कि  पांचवों  अनुसूची  के  क्षेत्रों  में  विकास  कार्यो  में  ग्रादिवासियों  का  सहयोग

 नहीं  लिया  गया  ।  विकास  काय  क्रमों  में  जन  सहयोग  लेना  सरकार  की  नीति  ।  परन्तु  यह  सहयोग

 अलग  may  क्षेत्रों  में  लग-ग्रलग  प्रकार  का  हो  सकता  है  ।  महाराष्ट्र  शौर  गूजरात  में  विकास  का

 यह  काय  शक्तिशाली  स्थानीय  संस्थाश्रों  को  सौंपा  गया  है  ।
 पश्चिम  बंगाल  में  श्रादिवासियों  की  जनसंख्या
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 faa  हुई  है  ।  इस  कारण  उ  तकी  श्रौर  श्रधिक  ध्यान  नहीं  दिया  जा  सका  ।  अब  नई  नीति  के  द्वारा

 25  लाख  में  से  10  लाख  १  दिवासियों  को  उप-योजना  के  विशेष  कार्यक्रम  का  लाभ  fara  सकेगा  |

 वहां  भी  समेकित  श्रादिद!शी  विकास  योजना  चालू  करदी  गई  है

 उप-योजना  +?  सबसे  छोटी  इंकाई  खण्ड  है  पाली  ate  सिरोही  का  श्रादिवासी  क्षेत्र  इस

 शर्तें  को  पुरा  नहीं  करता  ।  इसलिए  इसे  भ्रतुसुचित  क्षेत्रों  में  शामिल  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 Shri  MiG.  Uikey  (Mandla):  What  has  been  done  tostop  the  of  tribal  people.

 aft  ओम  मेहता  :  मैं  शुरू  में  ही  कह  चूका  हुं  कि  ag  समाप्त  होना  चाहिए  ।  इसके  लिए  वहां  नियुक्त

 किए  जाने  वाले  श्रधिकरी  क्षेत्र  के  होने  चाहिए  जो  आ दिवा स्यों  की  समस्याओं  को  समझते  हों

 सभापति  महोदय  :  प्रप्न  यह  है  :

 chen  भारत  के  संविधान  की  पंचम  अ्रनुसुी  का  श्रौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाए  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.

 सभापति  महोदय  :  श्रब  खण्डवार  विचार  प्रारम्भ  होता  है  प्रश्न  यह  है  :

 *्ग्कि  खण्ड  2  विधेयक  का  अंग  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु  |

 The  motion  was  adopted.

 ख) न्य ्  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  2  was  added  to  the  Bill.

 सभापति  महोदथ  :  प्रशन  यह  है  :

 खण्ड  1,  श्रधिनियमन  सुत्र  ate  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  am  बनेਂ  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 खण्ड  1,  श्रधिनियमन  सुत्र  शौर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 Clause1,  the  Enacting  formula  and  the  title  were  added  to  the  Bill

 श्री  ata  मेहता  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 विधेयक  पारित  किया  जाएं
 ”

 सभाषति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 विधेयक  पारित  किया

 TNT  स्वीकृत  हुध्ा
 The  motion  was  adopted.
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 xe 8  1898  )  विधान  सभा  दूसरा  संशोधन  विधेय

 —  a

 केरल  विधास  सभा  दूसरा  संशोधन  विधेयक

 (EXTENSION  OF  DURATION)  SECOND KERALA  LEGISLATIVE  अ
 vet  MENT  ,B

 न्याय  श्र  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  Yo  AUT  :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 केरल  राज्य  के  विद्यमान  विधान  सभा  की  काल  वधि  का  श्रौर  बढ़ाने  का  उपबन्ध  करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।''

 यह  सर्वविदित  है  कि  केरल  विधान  सभा  की  कालावधि  का  संसद्  द्वारा  केरल  विधान  सभा

 भ्रधघिनियम  1975  (1975  का  33
 के  माध्यम से  पहली  बार

 6
 महीने  के  लिए  उस  समय

 विस्तार  किया  गया  था  जबकि  3  1971  श्रौर  25  1975  को  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान

 के  श्रनुच्छेंद  352  के  खण्ड  (1)  के  श्रन्तगंत  grave  स्थिति  की  उद्घोषणा  की  गई  तथा  विधान

 सभा  की  सामान्य  पांच  वर्ष  की  श्रवधि  समाप्त  होने  वाली  थी  ।  उस  इस  बात  पर  भी  विचार

 किया  गया  था  कि  केरल  विधान  सभा के  श्राम  चुनाव  लोक  सभा  के  श्राम  चुनावों  जो  1976  में

 होने  वाले  थे  के  साथ  कराए  जा  सकते  ताकि  चुनावों  पर  होने  वाला  aa  कम  किया  जा  सके  |

 जब  केरल  विधान  सभा  की  बढ़ी  हुई  कालावधि  समाप्त  होनी  थी  उस  समय  यह  स्पष्ट  हो  गया

 था  कि  अ्रापात  स्थिति  की  उद्घोषणा  विधान  सभा  की  बढ़ी  हुई  कालावधि  को  श्रन्तिम  तिथि  अर्थात्

 21  1976  से  प्राग  तक  जारी  रहेगी  ।  इसी  दौरान  लोकसभा  की  कालावधि  भीਂ

 1976 के  द्वारा  एक  वर्ष  के  लिए  बढ़ा  दी  गई  ।  इन  परिस्थितियों  में

 केरल  विधान  सभा  की  कालावधि  को  6  महीने  के  लिए  श्रौर  बढ़ाना  श्रावश्यक  समझा  गया  है  ।  इस  विधान

 सभा  की  ग्रवधि  केरल  विधान  सभा  संशोधन  1976  (1976  का

 के  द्वारा  श्रौर  6  महींने  के  लिए  बढ़ा  दी  गई  |

 जिन  परिस्थितियों  में  केरल  विधान  सभा  की  कालावधि  दूसरी  बार  6  महीने  के  लिए  (22

 WAT,  1976 से  21  1976  बढ़ाई  गई  वे  प्रभी  भी  विद्यमान हैं  श्रापात  रिथति  की

 दोनों  उद्घोषणाएं  भी  जारी  हैं  ।  अरब  चनाव  करना  उचित  नहीं  समझा  गया  है  ।  इसलिए  वतंमान

 केरल  विधान  सभा  की  कालावधि  22  1976  से  आगे  6  मह्दीने  TH  श्रौर  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है

 वर्तमान  विधेयक  में  इस  प्रस्ताव  को  काय  रूप  देने  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।

 errata  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ह्ञ्ा  :

 केरल  राज्य  की  विधमान  विधान  सभा  की  कालावधि  को  श्रौर  बढ़ाने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  16.0

 श्री  समर  मुखर्जी  )
 :  केरल  विधान  सभा  की  अवधि  wa  तीसरी  बार  बढ़ाई  जा  रही  है  ।

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  श्राज  भी  वहीं  दिया  जा  रहा  है  कि  अपात  स्थिति  लगी  हुई  है  इसलिए  चनाव

 करना  उचित  नहीं  है  ।  यदि  ऐसी  स्थिति  है  तो  यह  स्पष्ट  किया  जाए  कि  mote  स्थिति  में  चुनाव  होने ही

 नहीं  चाहिए  ।

 इस  विधेयक के  लाए  जाने से  पहले  यह  श्राम  चर्चा  थी
 कि  चुनाव  श्रक्तूबर-नवम्बर  में  होंगे  ।  इसमें

 सत्ताधारी  दल  की  परीक्षा  होनी  परन्तु  स्थिति  के  खराब  होने  के  डर  से  बाद  में  यह  विधेयक  लाया

 गया  है  ।  इस  सिद्धान्त  के  पीछ  कोई  नहीं  कि  पात  स्थिति  के  कारण  चुनाव  नहीं  हो  सकते  |

 चुनाव  कराने  या  न  कराने  के  सम्बन्ध  में  सत्ताधारी  दल  द्वारा  निभाई  गई  भूमिका  aa  सवंविदित

 है  ।  तमिलनाडु  में  वह  चुनाव  कराने  के  लिए  3  महीने  तक  भी  प्रतीक्षा  नहीं  कर  सकते  ।  इन्होंने
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 Kerala  Legislative  Assembly  (Extension  of  Duration)
 Second  Amendment

 Bhadra  8,  1898  (Saka)

 सभा  को  भंग  कर  दिया  क्योंकि  उनके  WAIT Tal fig यहां  स्थिति  इतनी  खराब थी  कि  उन्हें  वहां  TESTI

 शासन  लाग  करना  पड़ा  |  लेकिन  केरल  विधान  सभा  की  कालावंधि  6  म  बढ़ाई  जा  रही  है

 वहां  चुनाव  नहीं  कराये  जायेंगे  कारण  यही  है  कि  Barat  द॑ल  चुनावों  में  मतदाताश्रों  के  सामने  न्हीं  ज
 ढ कि ता

 सकता  हैं  ।  क्योंकि  विपक्ष  ने  वहां  पहल की  ate  चनाव  का  श्रायोजन  किया  तथा  निम्नतम

 स्तर  पर  श्रभियान  दलों  का  गठन  इसलिए  सत्ताधारी  दल  ने  यह  समझा  कि  ania  कराना  उनके

 हित  में  नहीं  होगा  प्रौर  चनाव  कराने का  ott  उचित  समय  नहीं  च्याषा  है  ।  हम  चनावों की  मांग  कर  रहे

 हैं  क्योंकि  केरल  में  उन  लोगों  जी  मिली  जुली  सत्ता  के  साथ  नहीं  जीवन  नारकीय  हो  गया  है  |

 प्रधान  मन्त्री  ने  कोलम्बो  में  बताया  है
 कि

 पु्वे-सेन्सर  नहीं  है
 ।

 लेकिन  केरल
 में  हमारे  दल  के

 समाचार  पत्र  पर  पूर्व-सेन्सर लगा  हश्ना  है  ।  श्रब  यह  पूर्व-सेन्सर हमा  aia  हवि  |
 auld पर  भी  लगा  दिया  गया  है  ।  हम  श्रपने  विचारों  को  वूउेंक  अझभिव्यवत  नहीं  कर  सकते  ।  हमारी

 बैठकों
 पर  सुमंगठित  रूप  से  प्रहार  किए  जाते  हैं  ।  इन  afcfea feat  पं  हमारी  यह  मांग  ही  है

 द
 ts  वहां  शी  घ्रातिशी घ्  ana  कराये  जायें  |

 ह  डा०  हेनरो  श्रास्टिन  (Tapas) :  गत  वर्षों  से  केरल  के  इतिहास  मैं  रा  जनीतिक

 स्थिरता है  ।  लोकतांत्रिक  प्रणाली  के  विकास  के  समय  से  केरल  की  राजनीति  श्रस्थिर  रही है  ।  इसर
 ह

 आधिक  wit  साभा  जिक  स्तर  के  विकास  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ा  है  ।  लेकिन  पिछले  झनभव  से  लोग  थ
 7

 महसूस  करने  लगे  हैं  कि  सभी  प्रकार  के  विकास  के  लिए  स्थिरता  ही  मूल-तत्व  है  ।  यहां  तक  कि  यदि  हमा

 राज्य  विधान  सभा  की  कालावधि  र  एक  aq  बढ़ा  दी  जाये  तो  हमारे  राज्य  में  पहली  बार  स्थिरता
 क

 ः  आयेगी  AV  लोग  इससे  प्रसन्न  होंगे  |

 qatar  दल  ने  ही  हमारे  राजनीतिक  जीवन  में  छोटे-छोटे  राजनीतिक  दलों  को  प्रोत्साहन

 ः  देने  की  प्रथा  जागृत  की  है  ।  कांग्रेस-विरोधी  बनने  के  लिए  उन्होंने  छे  टे-छोटे  दलों  को  प्रे  त्सा हित
 किया  है

 उनका  मुख्य  उद्देश्य  कांग्रेस  को  पराजित  करना  है  ।  चनावों को  जीतने  के  उद्देश्य
 से  उन्होंने  साम्प्रदा

 यिक
 तथ

 अन्य  ताकतों  को  बढ़ावा  feat  |  चनाव  में  विजय  प्राप्त  करने  के  बाद  वे  अपनी  इच्छा  के  अनसार  काय  क

 करने  लगे  त्रौर  इवीलिए  वे  दो  वब  तक  भी  शासन  नहीं  चला  सके  ।  केरल  का  सत्ताघारी  संयवत  मोर्चा

 हां  स्थिरता  बनाये  रखने  के  लिए  कटिवद्ध  है  ।

 वहां की  वर्तमान  सरका र  ने  जनता  को  दो  या  तीन  योजनाएं  दी  हैं  ।  जिससे  न  केवल  हमा रे  राज्य  थ

 के  लोगों  की  अ्रपितु  राष्ट्र  भर  की  कल्पना  शक्ति  उस  झोर  श्राकर्षित  हुई  है  ।  उदाहरणार्थ  हमारे  राज्य

 में  प्रत्येक  फंचायत  में  एक  लोक  स्वास्थ्य  केन्द्र  है  ।  यहां
 तक  कि

 दूर  देहातों  मे ंभी  कुछ  चिकित्सा

 सुविधाएं  प्रदा न  की  गई  हैं  ।  प्रत्येक  पंचायत  में  समा
 ज  के  पिछड़े  वर्गों के  लिए

 लगभग  100  मकान  बनाए

 गये  हैं  इस  कार्यक्रम  को  जनता  के  स्वैच्छिक  सहयोग  द्वारा  क्रियान्वित  किया  गया  है  ।  भूमि  सुधारों

 मामले  में  केरल  ने  बहुत  प्रगति  की  है  ।  प्रा
 प्रत्येक  काश्तकार  के  पास  10  सेंट  भूमि  है  यह  कम

 STAT

 नहीं है  ।

 any  भोजन  के  निर्यात  के  मामले  में  केरल  ars  विश्व  में  सबसे  प्राग  है  ।  केरल  के

 पने  बगान  उत्पादों  की  भी  मण्डी  है

 हमारे
 समाउ  के

 कमजोर
 वर्गों  को  राष्ट्र  निर्माण गतिविधियों  से  बड़ा

 ~
 ८  लाभ  पहुंचा

 a |  डन  aq  उपलब्धियों  के

 स्वागत  योग्य  ag

 a  विस्तार  हेतु  लाया  गया  यह  विधेयक
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 केरल  विधान  सभा  दूसरा  संशोध
 x fray

 थ्री  सी०  के०  बल्वप्पन
 =

 गत  छह  महीनों  के  दौरान  सदन  से  कालार्वा

 विस्तार  हेतु  भ्रनुमति  प्राप्त  करने  के  सरकार के  लिए  केरल  में  चुनावों  की  व्यवस्था  aes

 सम्भव  क्योंकि  राज्य  में  इसके  लिए  ATea  स्थिति  बनी  हुई  कांग्रेस  दल  के  प्रघ्यक्ष

 तथा  कांग्रेस
 दल

 के  नेताओं  ने  केरल  में  श्रनेक  अवसरों  पर  कहा  कि  वह  निर्वाचक  मण्डल  का

 सामना  करने  के  लिए  तेयार  केरल  के  मुख्य  मंत्री  ने  भी  सम्मिलित  सरकार  की  श्रोर

 wer  कि  वह  केरल  में  faatan  मण्डल  का  सामना  करने के  लिए  तैयार है  ।  यदि  यह  स्थिति
 7

 है  तो  मेरा  सरकार
 से

 were  है  कि  वह  चौथी  बार  सदन  से  विधान  मण्डल  की  कालावधि

 विस्तार  हेतु  भ्रनुमति  न  मांगे  ।

 सरकार  का  कहना  है
 कि

 देश  में  स्थिति  पहले  ही  के  समान  है  ate  इसी  कारण ह
 आ

 केरल  विधान  सभा  का  कार्यकाल  बढ़ा  रहे  हैं  ।  परन्तु एक  के  बाद  एक मंत्री ने  यहाँ  यही  कहा

 ri  t कि  हम  आपात  स्थिति  को  ढीला  करने  जा  रहे  कोलम्बो  में  विदेशी  पत्रों  के  संवाददा  ताओ

 के  सामने  श्रीमती  गांधी  ने  भी  कहा  यदि  ऐसा  है  तो  केरल  में  चनाव  करना  सरकार

 लिए  aga  उचित  होगा  ।  द

 माक्सवादी  अब  केरल  में
 प्र केले

 पड़  गए  जनता  के  सामने  उनकी  कलई  खुल  गई  7

 है  तथा  अब  वे  पहले  के  समान  चुनाव  जोतने  के  स्वप्न
 न

 लें
 ।

 उनकी  बुरी  हार  होगी
 |

 मन्त्री  महोदय  जबकि  केरल  विधान  मण्डल  की  कालावधि  के  विस्तारण  हेतु  भ्रनुमति

 मांग  रहे  हैं  सरकार  को  हमें  बताना  चाहिए  कि  वहां  चुनाव  कब  हम  यह  बात  जान

 के  हकदार  हैं  कि  संसद  के  तथा  राज्य  विधान  aaa  के  चुनाव  के  बारे  में  उसका  क्या

 श्रब  जबकि  2o-gd  arise  के  लाए  होने  are  के  कारण  राज॑वीतिक

 स्थिरता  at  गई  है  क्या  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  संसद  की  श्रवधि  श्रौर  बढ़ाई  जाएगी

 चनाव नहीं  होंगे  ?

 यह
 aa

 देना  सबैथा  गलत  है
 कि

 समाजवाद  में  श्रौर  सरकार  के  अच्छा  कार्य  करने
 की  दशा  में  चुनावों  की  ही  नहीं  जब  तक  हम  संसदीय  लोक  तंत्र  में  रह  रहें

 दे
 जनता  का  सामना  करने  से  नहीं  बच  सकते  |

 केरल  विधान-मण्डल  की  कालावधि  विस्तार  के  साथ  साथ  केरल  सरकार  ही

 मांगों  को  भी  पुरा  किया  जाना  केरल  श्रम  कल्याण  निधि  विधेयक  पिछले  एक  ae  से

 राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  पड़ा  gat  उसे  स्वीकृति  दी  जानी  चाहिए
 ।

 पिछले  पांच
 वर्षो

 स

 विदेशी  बागानों  के  राष्ट्रीयकरण  के  मामले  में  एक  प्रारूप  भ्रध्यादेश  लिनम्बित  पड़ा  मैडिकल

 प्रैक्टीशनर  विधेयक  को  भी  बिना  स्वीकृति  दिए  वापिस  कर  दिया  गया  इससे  उन  लोगों  को

 सूविधाएं  प्राप्त  होती  हैं  जिन्होंने  इन्टेग्रेटिड  मडिकल  कोर्सों  में  डिग्री  प्राप्त  की  लेकिन  केन्द्र

 सरकार ने  इसे  वापिस wa  दिया  कन्द्रीय  विक्रय कर  विधेयक  कल  पेश
 किया  जाएगा |  थ

 यदि  इस  विधेयक  को  केरल  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन  के  बिना  उसके  वर्तमान  रूप  में

 ही  पास  कर  दिया  जाएगा  तो  केरल  में  127  करोड़  रुपए  के  कुल  राजस्व  में  से
 23

 रुपया  कम  हो  जाएगा  ।  इसकी  जांच  की  जानी  चाहिए  ।

 लोक  सभा  31  1976/9  1898  (am)  के  11  घरे

 के  लिए  स्थगित हुई  ।
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